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वक्तव्य 


श्री राजकुमार की कृति अमेरिका में नेहरू का जिस गति 
से स्वागत हुआ वह हिंदी-जगत की गृण-ग्राहकता का प्रमाण है । 
पूर्व घोषणानानुसार चीन और नेहरू उपस्थित करते हुए हम यह 
भी घोषित कर रहे हें कि नेहरू की रूस यात्रा' भी प्रकाशित हो 
चुकी है । सर्वप्रथम इस क्षेत्र में सेवा का अवसर हमें मिला, यह 
और भी प्रसन्नता की बात है । 

पं० नेहरू आज विश्व-मानव के रूप में विश्व में शांति-संस्थापन' 
के' लिए जो काय कर रहे हे वह विश्व के जीवित इतिहास का सर्वा- 
धिक दीप्त अ्रध्याय है। नेहरू जी अमेरिका, चीन, यूरोप और रूस 
गये थे। खर्वत्र उन्हें वही धुन थी। उनके द्वारा की गयी यात्रा 

तथा' वहाँ दिये गये भाषण सदैव स्थायी महत्त्व के रहेंगे । 

राजनीतिक परिस्थितियों, मान्यताश्रों के आधाकारिक विवेचन 
तथा अभिव्यवित के क्षेत्र में श्री राजकुमार का अपना निजी स्थान 
है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने उनकी यात्रा तथा' उस यात्रा में 
घटनेवाली घटनाओं का सजीव चित्र उपस्थित किया है। साथ 
ही पाद टिप्पणियों द्वारा उन्होंने अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का स्पष्टीकरण 
भी किया है। चित्रों द्वारा पुस्तक अलंकूत है। 

नेहरू जी द्वारा चीन में किये गये प्रमुख ऐतिहासिक भाषणों 
तथा स्थायी महत्त्व के कागज-पत्रों को परिशिष्ट में पूर्ण रूप से 
देकर लेखक ने पुस्तक की उपादेयता तथा' महत्ताकों स्थायीत्व 
अदान किया है। निविवाद रूप से पुस्तक ऐतिहसिक महत्त्व की है। 


--श्री कृष्णचन्द्र बरी 


इतिहास का प्रभाव 


चीन के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाइर लाल नेहरू को 
भावनाओं को समझने के लिए एशिया के सम्बन्ध में उनके विचारों का अशध्य- 
यन करना होगा । एशिया के सम्बन्ध में उनकी भावनाओं का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए भारत के साथ एशिया के अन्य देशों के अ्रति प्राचीन सांस्कृतिक 
सम्बन्धों की मधुर स्मृतियों ताजी करनी होंगीं। इस क्रम में, भारत और चीन 
के इतिहास में, दोनों के सांस्कृतिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाले जो अध्याय 
खुलेंगे, उनके प्रति नेहरू जी की अनुरक्ति चीन के प्रति उनके आकर्षण को 
आप से आप स्पष्ट कर देंगी। चीन और भारत, दोनों महान देश. हैं । दोनों 
का सांस्कृतिक सम्बन्ध सदियों पुराना है। समय-समय पर एक ने दूसरे को 
अपने शानसे आलोकित किया है। शञान-रश्मियों के इस आदान-प्रदान का 
नेहरू जी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वे इसका उल्लेख करते थकते नहों 
हैं। यह बात उन्होंने न जाने कितनी बार दोहरायी होगी कि “हमारे दोनों 
मुल्कों के पुराने रिश्ते इजारों वर्ष के हैं और इन हजारों वर्षों में बहुत ऊँचा 
नीचा इसारे मुल्कों ने देखा हे । दोनों देश एक दूसरे से मिले और कितने गैर 
पुल्कों से मिले; लेकिन एक अजीब इत्तिफाक है कि ये दोनों कोमें, बड़ी 
जानदार कोमें, दुनियों में दूर-दूर तक फिरती रहों और श्रपना पैगाम, अपने 
खयालात, अपने विचार, अपने साहित्य, अपने घर्म और अपनी कलाओों को 
जगह-जगह ले जाती रहीं लेकिन कभी भी इन हजारों ब्षों में इन दोनों 
युल्कों में लड़ाई नहीं हुईं। ऐसी मिसाल इुनिया के इतिहास में मिलनी 
मुश्किल है ।?? ' ह 


१. नयी दिल्ली में चीन के प्रधान मन्त्री भी चाझो एन लाई के सम्मान में आयोजित राज- 
भोज में नेइरू जी का भाषण | 


चीन और मेहरू [ $ 


नेहरू जी प्रकृत्या भावुक हैं। जंगलों ओर गाँवों को अपनी गोद में समेट 
कर तीत्र गति से निरन्तर आगे बढ़ने वाली नदियों में वह अद्भुत शक्ति का 
दर्शन करते हैं और उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं । उत्तुद्ञ गिरी-अ्ज्ञला उन्हें 
मनुष्य की शक्ति को चुनौती देता प्रतीत होता है । जिसकी प्रकृति ऐसी हो, उसे 
चीन और भारत के उपयुक्त पारस्परिक सम्बन्ध की स्मृति जो अपूर्व आनन्द प्रदान 
करती होगी, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता | नेहरूजी की पुस्तकों 
में और उनके भाषणों में उपयुक्त अवसर पर यह आनन्द आपसे आप फूट 
पढ़ा है। जहाँ कहीं भी उन्होंने चीन ओर भारत का उल्लेख किया, वहीं उन्होंने 
गौरव का अनुभव किया है। शआआज भी पुराने सम्बन्धों को जबवे याद करते 
हैं, हर्ष ओर उल्लास से उनका चेहरा चमक उठता है| यह कल्पना की बात 
नहीं है । जिन्होंने नेहरू जी के साहित्य का अध्ययन किया है, वे सरलता से 
यह समझ सकते हैं। 'डिसकवरी आफ इण्डिया? नामक अपनी युस्तक में 
उन्होंने चीन के सम्बन्धमें जो परिच्छेद लिखा है, उसका एक-एक शब्द उनकी 
मनोदशा का दर्पण है । इस पुस्तक के 'भारत और चीन” शीषक श्रध्याय के 
अंत के अनुच्छेद का प्रत्येक शब्द मेत्री और सद्भावना की भावना से सराबोर 
है। चीन से पुनः मेन्नी सम्बन्ध कायम होने की सम्भावना के सम्बन्ध में उनकी 
उत्सुकता उसमें फूट पड़ी है । आज से दस वर्ष पूव की, चीन के प्रति उनकी 
भावना का यह प्रमाण भारत ओर चीनके वतमान मेन्री और सद्भावना पूर्ण 
सम्बन्ध में उनकी प्रेरणाओं का ज्वलंत प्रतीक है । उस समय अ्रथांत्‌ आज से 
दस वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा था “ओर अरब भाग्य-चक्र पूरा धूम चुका हे। भारत 
ओर चीन पुनः एक दूसरे की ओर देखने लगे हैं । उनके मस्तिष्क में पुरानी 
स्मृतियाँ ताजी हो रही हैं | पुनः एक अन्य समय के ही यात्री पहाड़ों को पार कर 
या उनपर से उड़ कर सद्मावना के संदेश लाने लगे हैं जिनसे मेत्री के मजबूत 
बंधन कायम होंगे।??! यह आशा उस समय फलवती हुई दिखाई दी हो तो किसी 
को आश्चर्य न होना चाहिये जब स्वतंत्र और सजीव भारत के प्रधान मंत्री- 
पद पर नेहरू जी स्वयं प्रतिध्त हैं शोर पर-राष्ट्रों से भारत के सम्बन्ध-सूत्र का 
संचालन कर रहे हैं । 
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१. 'डिसकवरी भाफ इस्डिया', 'भारत भर चीन” शीर्षक अध्याय का भन्तिम भनुच्छेद । 


आम चीन और नेहरू 


जिस प्रकार नेहरू जी चीन-भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों से प्रभावित है, 
उसी प्रकार वे दोनों देशों की समान राजनीतिक दुदंशा से भी प्रभावित रहे 
हैं। साम्राज्यवादियों ने इन दोनों देशों का शोषण किया, इन्हें लूटा और 
रौंदा । यद्यपि चीन की गुलामी का अंत भारत के गुलामी के बंधन टूटने से 
बहुत पहले ही हो गया, तथापि चीन को पुनः गुलाम बनाने का प्रयास भी 
उस समय आरम्म हुआ जब पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत में साम्राज्यवादी 
ताकत से जूक रहे थे | गुलामी के घाव ताजे थे | इसकी पीड़ा ताजी थी। 
इससे जो मर्मान्तक कष्ट होता है, उसका अनुभव वे कर रहे थे | ऐसे समय में 
चीन फो पुनः गुलाम बनाने के प्रयास को देख कर उसको ओर उनके खिंचाव 
में वृद्धि स्वभाविक ही थी। कौन नहीं जानता कि सन्‌ १६३१ में चीन पर 
जापान के आक्रमण से वे तिलमिला उठे थे १ इसका कारण केवल यही नहीं 
था कि चीन की स्वतंत्रता छिन रह्दी थी । इस प्रयास में उन्हें उन वृत्तियों का 
गला घुटता भी दिखाई देता था जो चीन के अमभ्युद्य की जननी हैं और जिनका 
विकास एशिया का मस्तक ऊँचा करने वाला सिद्ध हुआ । चीन को वे उत्साह 
का स्रोत समझते रहे हैं । यही कारण है कि जहाँ एक ओर उन्होंने चीन के 
प्राचीन इतिहास का अ्रध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर इसके वर्तमान का अध्ययन 
भी वह बराबर करते रहे | आजसे लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व की उनकी चीन-य/त्रा 
इसका प्रमाण है | इससे भी पूर्व चीन के सम्बन्ध में अपनी उत्सुकता उन्होंने 
अपनी “आत्मकथा” में व्यक्त की थी। इसमें चीन के निवासियों की राजनीतिक 
गतिविधी के सम्बन्ध में उनकी श्रभिरूचि भली भाँति अ्रभिव्यक्त है |. 

सन्‌ १६२७ में ब्रसेल्स में साम्राज्यवाद पीड़ित देशों का सम्मेलन हुआ था | 
इस सम्मेलन में जावा, हिन्द चीन, फिलस्तीन, शाम, मिल चीन आदि देशों के 
प्रतिनिधियों ने ओर उत्तरी अफ्रिका के अरब तथा अफ्रिका के इह्शियों के 
प्रतिनिधियों ने माग लिया था। इस सम्मेलन में ही साम्राज्यवाद विरोधी 
लीग की भी स्थापना हुईं थी। यह संयोग कितना प्रेरणा-दायक है कि इस 
लीग की संरक्षिका श्रीमती सनयात सेन भी रहीं जो श्राज चीनी लोक गणतंत्र की 
उपाध्यक्षा हैं। नेहरू जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसका 
उल्लेख. उन्हों ने श्रपनी आत्मकथा में किया है। एतत्सम्बन्धी विवरण में 


चीन और नेदरू [३ 


चीन के प्रतिनिधियों की सरगर्मी का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है । पुस्तक 
का संबन्धित अंश इस प्रकार है--'इन लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर ओर 
क्रियाशील वे चीनी थे जो वहाँ की कोमितांग पार्टी के गरमदल के थे। यह पार्टो 
उन दिनों चीन में तूफान की तरह जीतती जा रह्दी थी ओर उसकी अ्रविराम 
गति के आगे पुराने जमाने के सामंतवादी तत्त्व जमीन में लुढ़कते नजर आ 
रहे ये। चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताकतों ने भी 
अपनी तानाशाही आदतों और धोंस-डपट को छोड़ दिया था | ऐसा मालूम 
पड़ता था कि अब चीन की एकता ओर उसकी आजादी के मसले का हल 
होने में ज्यादा देरन लगेगी। कोमिनतांग खुशी से फूल कर कुप्पा हो 
गयी थी लेकिन उसके सामने जो कठिनाइयाँ आने वाली थों, उन्हें भी वह 
जानती थी । गालिबन इस पार्टी के वामपक्ष के लोगों ने ही जो दुसरे देशों 
के कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों से मिल कर काम करते थे, इस तरह 
के प्रचार पर जोर दिया जिससे वे दूसरे मुल्कों में चीन की राष्ट्रीय स्थिति को 
आर घर पर पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सके। उस समय पार्टी दो या 
तीन परस्पर प्रतिस्पद्धी और कट्टर दलों में नहीं बैंट गयी थीं। इसलिए 
कोमिताज्ञ के यूरोपियन प्रतिनिधियों ने पददलित कोौमों की कांफ्रेंस करने के 
विचार का स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ ओर लोगों से मिलकर इस 
विचार को पहले-पहले ज़न्म दिया ।?? ' 


यह पहले ही कहा जा चुका दे कि चीन को राजनीतिक हलचलों में 
नेहरूजी की दिलचस्पी की वजह भारत और चीन की समान राजनीतिक 
दुर्देशा की अवस्था ही रही हे। इसमें नेहरूजी की राजनीतिक दुरदर्शिता 
साफ-साफ नजर आती है। चीन और भारत की मेत्नरी पर इतना जोर 
क्यों दिया जा रहा है ! दोनों देश एशिया के महान देश हैं। प्राकृतिक 
साधनों की दृष्टि से दोनों देश सम्पन्न हैं। दोनों देशों को जन-शांक्त विशाल 
हे। एशिया में इन दोनों की मेन्नी साम्राज्यवाद का जनाजा उठा देगी। 
प्रार्म्म में भी नेहरूजी की यही भावना रही | वे यह मानते थे कि पराधोनता 


१. 'मैरी कद्दानी-ससस्‍्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन ( १६४६ ) पृष्ठ सख्या २२१ 
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की जज्जीरें तोड़ने के प्रयास में चीन की सहानुभूति भारत के लिए लाभदायक 
होगी। साथ ही वे साम्राज्यवाद-पीड़ित चीन की सहायता करना भी उचित 
ओर आवश्यक मानते थे ओर इसे भारत के राष्ट्रवादियों का कतंव्य समझते 
धे। उनकी भावनाओं का उस समय भी मूल्य था; क्‍योंकि वे भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए ब्रिटिश सत्ता से लोहा लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
न केवल अग्रणी नेता हो चुके थे बल्कि कांग्रेस की परराष्ट्र-नीति के नियामक 
भी थे । कांग्रेस के इतिहास के अनेक पृष्ठ, अन्य देशों के सम्बन्ध में उसकी 
साम्राज्यवाद-विरोधी कारवाई से भरे पड़े हैं। चीन पर जापान के आक्रमण 
की भत्सना करते हुए, कांग्रेस ने सन्‌ १६३७ में एक प्रस्ताव पास किया था 
जिसमें कहा गया था कि “कांग्रेस महासमिति चौन में जापानी साम्राज्यवराद 
के आक्रमण से चिन्तित है ओर वह नागरिक जनता पर बम बरसाये जाने के 
निर्दय व्यवहार और आतंक से परिचित है। असाधारण परेशानियों और 
विषमताओं के होते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता और अपनी एकता के लिए 
चीनी जनता वीरतापूवंक जो संघर्ष कर रही है, महासमिति उसकी प्रशंसा करती 
है | राष्ट्रीय सकूट के समय आन्तरिक एकता पर महासमिति चोनी जनता को 
बधाई देती है | इस राष्ट्रीय विपत्ति के अवसर पर चीनो जनता के प्रति महा- 
समिति अपनी हार्दिक सहानुमूति प्रकट करती है और उसको आजादी को 
लड़ाई में भारतीय जनता के पूरा समथन का आश्वासन देती है। महासमिति 
भारतवासियों से यह माँग करती है कि वे चीनी जनता के प्रति सहानुभूति के 
प्रतीक स्वरूप, जापानी चीजों का इस्तेमाल करना बन्द कर दें ।?? ' 

कहना न होगा कि विदेशी मामलों में कांग्रेस की दिलचस्पी नेहरूजी की 
ही प्रेरणा का परिणाम था| चीन के सम्बन्ध में यद दिलचस्पी सक्रिय भी रहो 
हे | कांग्रेस ने चीन पर जापानी आ्राक्रमण का विरोध प्रकट करते हुए केवल 
प्रस्ताव ही नहीं पास किया । उसने डाक्टर अ्रवल के नेतृत्व में घायलों की 
सेवा-श्रुषा के हेतु एक चिकित्सक मण्डल भी चीन में मेजा या । चीन निवा- 
सियों ने इस चिकित्सक मण्डल के कार्यों की काफी प्रशंधा की। इस मण्डल 
के एक सदस्य डाक्टर कोटनिस का चीन में ही देहावसान हुआ । 


२. कांग्रेस का इतिहास । ले० पटटामि सोतारामैया, दूसरा खण्ड--पृष्ठ संख्या ७० । 
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नेहरूजी ने चीन पर साम्राज्यवादी जापान के बबर आक्रमण के विरुद्ध 
यूरोप में भी आवाज उठायी थी । २ जून, सन्‌ १६३८ को वे भारत से यूरोप 
के लिए रवाना हुए । मलाया में भारतीय व्यापारियों तथा सिकन्दरिया में 
नहस पाशा और वफद दल के दूसरे नेताओं से मिलने के बाद वे सीधे 
वार्सीलोना ( स्पेन ) चल्ले गये ओर वहाँ स्पेन की स्थिति का निकट से 
उन्होंने ग्रध्ययन किया । वहाँ से वे पेरिस और पेरिस से इद्धलेण्ड में गये | 
“इजछ़्लेण्ड में उनका काय-क्रम विविध प्रकार का था। वहाँ से वे एक दृष्टि 
डाल कर चीन, भारत तथा संसार के अन्य भागों में छिड़े हुए संघर्ष को देख 
सकते थे । स्पेन के युद्ध की दूसरी साल गिरह के दिन ट्राफल्गर स्क्वायर में 
उन्होंने नेलसन की मूर्ति के नीचे खड़े होकर भाषण करते हुए कहा था-- 
“हमारे लिए फासिज्म नया नहीं है। हम इसका अनुभव पिछले डेढ़ सो वर्षों 
से कर रहे हैं । हम जानते हैं कि स्पेन और चीन को किन परिस्थितियों से 
होकर गुजरना पड़ रहा है। हम इन देशों का समर्थन करते हैं और उनसे 
शिक्षा ग्रहण करते हें |?! 
रोप से लौटते समय नेहरूजी सन्‌ १६३६ में चीन में भी गये ये । वहाँ 
उनकी बातें केवल च्याज्ञकाई पक्त से हो सकीं थी। अधिक दिनों तक न रुकने 
के कारण वे अन्य लोगों से मिल न सके थे | वहाँ उन्होंने चीन के प्रति भारत 
के राष्ट्रवादियों की हमदर्दा जाहिर की श्र भारत की स्वतन्त्रता के मामले में 
उनकी सदह्दानुभूति प्राप्त की । इधर भारत में पेचीदा प्रश्न पैदा हो गया था | 
यूरोपीय युद्ध के कारण ब्रिटिश हुकूमत अपने साथ भारत को युद्ध-लिप्त कर 
रही थी । इस विषम परिस्थिति पर कांग्रेस की कार्य-कारिणी को विचार करना 
था | इसमें भाग लेने के लिए नेहरूजी को तुरन्त चीन से भारत के लिए. 
रवाना होने का सन्देश भेजा गया । नेहरूजी को बाध्य होकर लौटना पड़ा । 
वतंमान चीनी लोक गणतन्त्र के प्रधान मन्त्री श्री चाओ एन लाई आदि से मिलने 
की उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी । श्री चाओ एन लाई की भारत-यात्रा 
के समय उनके सम्मान में आयोजित राजभोज के अवसर पर नेहरूजी ने अपनी 
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उस समय की इच्छा का उल्लेख किया था और यह कहा था कि में “उस 
समय भी आपसे ( चाश्रो एन लाई से ) मिलना चाहता था लेकिन मिल न 
सका था |? यह इच्छा लगमंग पन्द्रह वर्षों के बाद पूर्णतः बदली हुई परि- 
स्थितियों में पूरी हुई । 

ऊपर के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेहरूजी चीन की 
ओर आकृष्ट रहे हैं, न कि चीन के दल-विशेष की ओर | उनकी सहानुभूति 
चीनी जनता के लिए रही है | इस सहानुभूति का एक निश्चित लक्ष्य रह है। 
भारत और चीन में होने वाले ऐतिहासिक उलटन्फेर ने यह लक्ष्य साफ'कर 
दिया है | श्रब दोनों देश स्वयं अपने-अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं । 
यह स्थिति नेहरूजी की पुरानी उमजझ्गों को उभाड़ रही है। फलतः वह चीन- 
भारत की पारस्परिक मैन्रो के बंधन को दृढ़ करते हुए एशिया में नयी शक्ति 
को जगा कर इस भूभाग से साम्राज्यवाद को उन्मूलित करने की चेष्टा में 
संलग्न है । उनका यह इरादा छिपा नहीं है कि चीन और मारत--इन दो 
मद्दान्‌ राष्ट्रों की मेत्री एशिया के भाग्य को जगायेगी एवं इनका पारस्परिक 
ऐतिहासिक सम्बन्ध एशिया में भावृभाव के विकास में सहायक होगा | इस 
महा-प्रयास की नींव 'पंचशील” शआ्रादर्शों पर आधारित होगी। . 

चीन से मेत्री की तीत्र आकांज्षा के बावजूद नेहरूजी ने अपने आदर्शों 
ओर सिद्धान्तों को तिलाझ्जली नहीं दी। यह विशिष्ठता इतिहास में अपना 
स्थान अ्रक्षुण्ण बनाये रखेगी । श्रागे के श्रध्यायों में उपयुक्त स्थल पर इसका 
उल्लेख किया जायगा | यहाँ पर इतना ही कहना पयांप्त होगा कि दोनों राष्ट्र 
एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए और एक दूसरे की 
प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करते हुए, मित्रता को दृढ़ से दृढ़तर बनाने 
के लिए, दृढ़ संकल्प है । 


श्ीन और नेहरू... [ ४७. 


नये चीन का अभ्युदय 


अक्तूबर, सन्‌ १६४६ में नये चीन का--चीनी लोक गणतन्त्र का अम्यु« 
दय हुआ । च्याज्ञकाई शेक की सत्ता समाप्त हुई ओर कम्युनिस्ट सत्ता प्रतिष्ठित 
हुई | चीन-भारत मैत्री के सन्दर्भ में इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नेहरूजी 
पर नहीं पड़ा । इसके लिए नेहरूजी को तीत्र आ्रालोचना का शिकार भी द्ोना 
 पड़ा। लेकिन यह आलोचना कभी भो तर्क-सज्भनत नहीं रही। जिन्होंने 
आलोचना की, वे विचार-विशेष के भक्त हैं ओर चाहते हैं कि सभी 
लोग उनकी ही भाँति सोचे। अनन्‍्तरांष्ट्रीय सम्बन्ध इस कठमुल्लापन की 
नीति से कभी पनप नहीं सकते। प्रत्येक देश की स्थिति अलग-अलग 
होती “है । वहाँ की परम्पराएं श्रलग होती है। सोचने और विचार 
करने का तरीका अलग होता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। वे 
यह भी नहीं समझते कि एक देश का दूसरे देश से सम्बन्ध दोनों देशों की 
जनता के हितों के पक्ष में होना चाहिये। कोई देश यदि दूसरे देश से 
सम्बन्ध स्थापित करता है तो उसे सम्बन्धित देश की जनता को ओर देखना 
चाहिये न कि वहाँ के गुट या वर्ग-विशेष की ओर । चीन के प्रति नेहरूजी 
की धारणाश्रों का सम्बन्ध सदा चीन की जनता से रहा है । चीन पर जापान 
के आक्रमण को उन्होंने च्याज्ञ़काई शेक पर जापान का आक्रमण नहीं माना' 
बल्कि चीन की जनता पर माना | यह कोई रहस्य की बात नहीं दे । नेहरूजी 
स्वयं ही अपनी दृष्टि कई बार स्पष्ट कर चुके हैं । वे पूरो कौम के प्रशंसक रहे 
हैं ओर उससे ही प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अनेक बार यह स्वीकार किया है 
कि “चीनी लोगों की जीवन-शक्ति मुके हेरत में डाल देती है | में इस बात की 
कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई कोम, जिसकी नींव इतनी मजबूत हो, 
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मर सकती है ।? * यह बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब उन भावनाश्रों 
का अध्ययन किया जाता है, भारत के सम्बन्ध में जिनकी श्रपेज्षा उन्होंने 
चीन से की | कम से कम यह तो आ्आइने की तरह साफ हैकि वे चीन की 
सहानुभूति पूरे भारत की जनता के लिए समभते रहे हैं | द्वितीय महायुद्ध के 
समय जनरलिसिमो और मैडम च्याज्ञकाई शेक ने मारत का दौरा किया | 
नेहरूजी पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार 
किया--“ सरकारी रवेये के कारण तथा हिन्दुस्तान की सरकार की मर्जी के 
मुताबिक वे आम जनता से मिल-जुल नहीं सकते ये | लेकिम इस संकट के 
समय ( भारतीय स्वातन्ब्य युद्ध ) हिन्दुस्तान में उनकी मौजूदगी और हिन्दु- 
स्तान की आ्राजादी के लिए उनकी जाहिरी इमदर्दी ने हिन्दुस्तान को राष्ट्रीय 
आवरण के बाहर आने में मदद दी और इस वक्त जिन अन्तर्राष्ट्रीय सवालों 
पर दाँव लग रहा था, उनकी जानकारी बढ़ी । हिन्दुस्तान और चीन को एक 
करने वाले घागे और मजबूत हुए |?” नेहरूजी ने यह भाव भी प्रकट किया 
था कि "चीन में यह बात जाहिर थी कि हमारे किसी खास काम की चाहे जो 
प्रतिक्रिया हो, उनकी हमदर्दी पूरी तरह हिन्दुस्तान की आजादी की तरफ थी | 
इस हमदर्दी का आ्राधार इतिहास था | इससे भी ज्यादा गहरी बात यह थी 
कि जब तक हिन्दुस्तान श्राजाद न होगा, तब तक चीन को आजादी के लिए 
भी खतरा बना रहेगा ।??' 

यह बुनियादी बात है । इसकी उपेक्षा करने पर चीन के प्रति नेहरूजी 
की धारणाएं और उनकी नीति सही अ्र्थ में कभी भी समझ में नहीं आरा 
सकती । इस श्रश्ञान का परिचय लोगों ने न दिया हो, ऐसी बात नहीं है । 
यह संयोग की ही बात थी कि चीन में कम्युनिस्ट श।सन की प्रतिष्ठा की घोषणा 
के एक ससाइह बाद ही नेहरूजी अमेरिका के लिए रबाना हुए। कम्युनिस्ट 
चीन और अमेरिका का जैसा कट्ठ सम्बन्ध रहा है, उसे देखते हुए 


१. नेहरुूजी की पुस्तक “हिन्दुस्तान की कद्ानी?.....पृष्ठ संख्या ५५ । 
२. नेदरुजी की पुस्तक हिन्दुस्तान की कद्दानी”---पृष्ठ संख्या ५६४। 
३२, नेहरूजी को पुस्तक हिन्दुस्तान की कह्ानी”-पृष्ठ संख्या ६२० ! 


खीन और नेहरू [ &. 


ही नेहरूजी की अमेरिका न्यात्रा के साथ संयोग” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। यह स्वाभाविक ही था कि इस अवसर पर अमेरिका 
में चीन के सम्बन्ध में नेहरूजी के विचारों को जानने की उत्सुकता 
प्रकट की जाती । इसके साथ यदि अमेरिका का अन्तरांष्ट्रीय स्वार्थ जुड़ा हुआ 
था तो स्वतन्त्र विचारक के रूप में नेहरूजी के चरित्र की समीक्षा का प्रश्न भी 
उससे अलग नहीं था। एक ओर सारे पश्चिमी जगत्‌ की श्रोंखे नेहरूजी की 
ओर लगी हुई थी और दूसरी ओर एशिया के बहुत बढ़े भूभाग और उपनि- 
वेशों की पीड़ित ओर दलित जनता उनकी ओर देख रह्दी थी। इसका कारण 
भी स्पष्ट था । चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के दूसरे ही दिन ( २ 
अक्टूबर, १६४६ ) मास्को रेडियो से यह घोषणा की जा चुकी थी कि “सोवियत 
सरकार तथा चीन की कम्युनिस्ट सरकार से दूत-सम्बन्ध स्थापित हो चुका है 
और सोवियत सरकार ने केंटन-स्थित चीन की राष्ट्रीय सरकार से सम्बन्ध तोड़ 
लिया है।?” चीनी लोक गणतन्त्र के श्रध्यक्ष श्री माश्रोत्सेतुंग दुनिया के सभी 
देशों के सामने यह पैगाम रख चुके थे कि “नयी कम्युनिस्ट सरकार ऐसे किसी 
भी देश के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, तैयार है जो समा- 
नता, पारस्परिक लाभ, प्रादेशिक श्रखंडता ओर स्वतंत्र स्वतंत्र देश की सत्ता 
की इज्जत के सिद्धान्तों को स्वीकार करता हो ।?? * 
जिस समय नेहरूजी अमेरिका गये थे, उस समय भारत को स्वतंत्रता 
अर्जित किये दो व बीत चुके थे। उस समय भी वे भारत के प्रधान मंत्री 
ओर परराष्ट्र मंत्री थे । 'महान्‌ एशियाई राष्ट्र के अमभ्युदय? के क्रम की ओर 
दुनिया की आँखें लगी थी। विश्व के राष्ट्र यह जानना चाहते थे कि भारत कम्यु- 
निस्ट चीन की सरकार को मान्यता प्रदान करेगा या नहीं १ जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, अमेरिका में इसके प्रति गहरी उत्सुकता थी। श्सका कारण यह 
था कि कम्युनिस्ट सरकार को सत्तारूढ न होने देने के लिए श्रमेरिका ने च्यांग- 
काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को अरबों डालर की सह्दावता दी थी और 





१. राजकीय कार्यों पर श्री चाओ एन लाई की रिपोर्ट ( अंग्रेजी ) भारत के चीनी दूता- 
वास द्वारा प्रकाशित-पृष्ठ संख्या ४० । 
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शस्त्रासत्र दिये ये । इसके बावजूद चीन की राष्ट्रवादी सरकार और उसके नेता 
च्यांगगाई शेक चीन के बाहर फारमोसा में खदेड़ दिये गये । एक ओर यह 
स्थिति थो, दूसरी ओर भारत को अमेरिक्रा की सद्दायता की आवश्यकता थी | 

भारत में व्यापक रूप में अन्नाभाव था। भारत, अमेरिका से आर्थिक सद्दायता तो 
चाहता ही था,साथ ही गल्‍्ला मी चाहता था । चीन के प्रति नेहरू जी की नीति 
इस कठिन कसोटी पर कसी जाने वाली थी । इस कठिन परिस्थितिमें भी चीन 
के प्रति नेहरूजी की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । एशिया के उत्थान के 
लिए चीन के अभ्युदय को जिस प्रकार वे बराबर आवश्यक समभते थे, उस 
प्रकार ही वे समझते रहे । चीन को मान्यता देने के सम्बन्ध में उन्होंने साफ 
साफ यह घोषित कर दिया कि “एशिया में जो क्रान्तिकारी घटनाएं, घट रही 
है, मारत उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।?” जिस समय उन्होंने यह घोषणा 
की, उस समय उनका मस्तिष्क आइने की तरह साफ था और उसमें उनके 
हृदय की यह आवाज साफ-साफ नजर आ रही थी कि “भारत एशियाई 
उपनिवेशों को परतन्त्रता के बन्धन से उन्प्रुक्त होकर राष्ट्रीयवा के विशुद्ध 
वातावरण में विकसित होते देखना चाहता द्वे । वह इन देशों की जनता का 
शोषण और उत्पीड़न बरदास्त नहीं कर सकता । हिन्दचीन, हिन्दएशिया 
आर अन्य एशियाई उपनिवेशों की जनता में भारत की विशेष दिल- 
चस्पी है ।?? * 

जिसके हृदय में एशिया के अ्भ्यदय की ऐसी गहरी लालसा रही हो 

उससे यह आशा करनी ही नहीं चाहिये थी कि वह एशिया में जन्म लेने 
वाली नयी स्वतन्त्र शक्ति की ओर मेत्री का हाथ न बढ़ायेगा । फिर भी सबंदा 
कूटनीति पर ह्वी विश्वास करने वालों की समझ में यह बात नहीं आयी | 
अमेरिका की तो बात दूर रही, भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जोः 
नेहरूजी पर अमेरिका के हाथ बिकने! का इलजाम खुल्लम-खुल्ला लगा 
रहे थे। यह इलजाम लगाया था उन लोगों ने जो स्वयं मनसा, वाचा, 

कर्मणा 'राजनीतिक रूढ़िवाद”के हाथों बिके हुए हैं। अस्तु, नेहरूजी कीः 
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१. लेखक की पुस्तक--'अमेरिका में नेहरू? पृष्ठ संख्या २४ । 
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अमेरिका-यात्रा के दौरान में उनसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गये जिनका 
सम्बन्ध चीन को मान्यता देने के निर्णय से था। नेहररूजी का उत्तर भी प्राय३ 
मिलता-जुलता था | उदाहरण के लिए यहाँ दो प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं | इनमें पहले का सम्बन्ध सार्नफ्रांसिस्को प्रेस क्लच्र में आयोजित प्रेस 
कांफ्रेंस से और दूसरे का सम्बन्ध अ्रमेरिका से लन्‍न्दन के लिए रवाना होने से 
“दो घण्टे पूर्व न्‍्यूयाक के वाल्डोर्फ आस्टोरिया होटल में पत्र-प्रतिनिधियों से 
हुई वार्ता से है। प्रश्नोत्तर क्रशः इस प्रकार हैं--( १ ) प्रश्न-- “चीन में 
-कम्युनिस्ट शक्ति के अमभ्युद्य॒ से क्या भारत आकुल है १” उत्तर-- किसी 
“बात से आ्राकुल होना, काफी अ्र्सां हुआ मेंने छोड़ दिया है ।?? प्रश्न--'क्या 
भारत, चीन की सरकार को मान्यता देने वाला है !?? उत्तर--““चीन में घटने 
“वाली घटनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती |?! द 

प्रतिकूल परिस्थितियां नेहरू जी को प्रभावित न कर सको | चीन को मान्यता 
देने के प्रश्न पर उन्हों ने न्याय दृष्टि से और एशिया के द्वित पर ध्यान देते हुए 
विचार किया | फलस्वरूप ३० दिसंबर, १६४६ को भारत ने चीन की कम्यु- 
“निस्ट सरकार को मान्यता प्रदान करने की घोषणा कर दी । २० मई को पीकिंग 
-में भारत के राजदूत ने अ्रपना प्रमाण-पत्र पेश किया। १५ सितम्बर को चीन 
का राजदूत भारत में पहुँचां श्रौर २० सितम्बर को उसने भी अपना प्रमाण-पत्र 
पेश किया |? इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुईं। कुछ ही समय के बाद ब्रिटेन 
आदि ने भी चीनी लोक गणतंत्र की सरकार को मान्यता प्रदान करने की घोषणा 
“कर दी। बड़े राष्ट्रों में केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ही चीन सरकार को 
मान्यता प्रदान नहीं की | चीन के प्रमुख मूभाग से पलायित होकर फारमोसा द्वीप 
में शरण लेने वाली च्यांगुकाई शेक की सरकार के प्रति अ्रमेरिका की जो 
नीति थी, उसे देखते हुए. कम्युनिस्ट चीन को मान्यता न प्रदान करने का 
उसका कार्य स्वाभाविक था। उसने स्पष्टतः च्यांगकाई पक्ष से अपना गठ- 
बंधन कर रखा था | फलत३ उसकी पराजय उसे अ्रच्छी न लगी । उसने अन्त- 
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राष्ट्रीय मान्यताओं को तिलांजली दे दी लेकिन यह बातन छिपायी। वास्तविकता 
को छिपाने की उसने कोशिश की भी तो बहुत देर के बाद । तबतक उसका 
कम्युनिस्ट-द्रोह बिलकुल साफ हो गया था । 

सानफ्रांसिस्को के कामनवेल्थ क्लब आफ केलिफोर्निया में भाषण करते 
हुए. अमेरिका के तत्कालीन परराष्ट्र-मंत्री श्री डीन अ्रचेसन ने चीन के सम्बन्ध में 
जो उद्गार प्रकट किये थे, वे अमेरिका की वास्तविक मनोभावना को व्यक्तः 
करने वाले थे । उन्होंने कहा था--““चीन में वहाँ की जनता की स्वतंत्रा 
की दृढ़ पुरानी श्रमिलाधाएँ दूसरे छोर पर पहुँच गयी हैं। सन्‌ १६१२ में संचू 
राजवंश के शासन की समाप्ति के बाद से चीन के लोग प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप 
की स्थिति से मृक्त होने ओर अपने जीवन की उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील 
हैं । वर्षों तक उन्होंने अकल्पित साहस, सहिष्णुता और घेय॑ के साथ प्राकृतिक 
विपत्तियों, आंतरिक मतभेद और कलह तथा विदेशी शन्रुश्रों के विरुद्ध संघर्ष 
किया और इसे तब तक जारी रखा जब तक युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें 
अपनो आ्रशाएँ फलवती होती दिखाई न दीं | इसके बाद जन-अश्रा कांक्षाओं के. 
अनुकूल आचरण करने में श्रपनी श्रसफलता, उदासीनता और अ्रंघेपन के 
कारण चीन सरकार ने जनता का विश्वास श्रौर सहयोग खो दिया | चोन की 
राष्ट्रवादी सरकार शजस्नासत्रों की ताकत से नहीं उल्टी गयी | वह जन-सहयोग 
के अभाव तथा अपनी स्वभाविक दुर्बलता के कारण समाप्त हुई | कम्युनिस्ट 
उसकी गलतियों के कारण विजयी हुए, अपने सिद्धांन्तों के कारण नहीं । दुबलता 
को खोज कर उसका अनुचित लाभ उठाने की भलीमों ति विदित कम्युनिस्ट: 
तरकीब से उन्होंने काम लिया ओर दुर्बलता को पा जाने पर उसका खूब अनु- 
चित लाभ उठाया । अपने अंघेपन, अपनी अयोग्यताओं और प्रभावहीनता' 
एवं कम्युनिस्टों की चालबाजियों के कारण आ्राज चीन को सरकार को प्रभ्भुता 
कंवल फारमोसा और दैनान द्वीपों तक हो सीमित है । >< २८ >< जनता की 
झमभिलाषाशों की श्रभिव्यक्ति के रूप में लगभग आधी शताब्दी पूर्व जो क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन चीन में प्रारम्म हुआ था, उस पर सम्प्रति कम्युनिस्टों का 
कब्जा हो गया दे | राजसत्ता पर उनके श्रघिकार के कारण क्रान्तका वास्तविक 
मकसद उलटा हो गया दे । जब कि पड़ोसी देश अंततः सच्ची राष्ट्रीय स्वतंत्रता" 
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अर्जित कर रहे हैं--इनमें से कुछ श्रपने इतिहास में पहली बार--चीन, जिसका 
इतिहास लम्बा और शानदार है, सोवियत का मुहृताज हो रहा है ।?”?' 
अमेरिका के तत्कालीन परराष्ट्र मन्‍्त्री श्री अचेसन ने कहीं भी उन कारणों 
का मलीमाँति उल्लेख ऊपर नहीं किया है जिनसे चीन को मान्यता न देने 
की स्थिति का स्पष्टीकरण होता हो । वास्तव में ऐसा कोई कारण था ही नहीं | 
साधारणत३ यह माना जाता है. कि जो सरकार स्वतन्त्रतापूषक दूसरे देशों से 
सन्धि और समझौते कर सकती है, विदेशों में अपने दूतावास स्थापित कर _ 
सकती है, बाह्म हृश्तक्षेप के बिना अपने देश की शासन-व्यवस्था का निद्धारण 
-कर सकती है और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्‍्तरांट्ट्रीय मामलों में केवल अपने ही 
देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, वह सरकार स्वतन्त्र होती है और 
उसका देश स्वतन्त्र देश कहा जाता है। इस प्रकार के स्वतन्त्र देश से कूद- 
नीतिक सम्बन्ध कायम न करने की स्थिति तमी उत्पन्न होती हैं जब उसका 
कोई आचरण अन्तरराष्ट्रीय परमपराश्रों के प्रतिकूल रहा हो । अमेरिका के सत्ता- 
धिकारियों ने इसकी उपेज्ञा की । जैसा कि पहले कहा जा चुका दे, नेहरूजी 
ने इस पर न्याय और अन्‍्तरांष्ट्रीय परम्पराश्रों एवं मान्यताओं की दृष्टि से 
ही विचार किया । उन्होंने चीन को अन्तराष्ट्रीय विधान का पात्र माना; क्योंकि 
उसकी दशाएँ इसके अनुकूल थीं। अन्तरोष्ट्रीय विधान के प्रख्यात लेखक श्री 
हाल ने अपनो पुस्तक “इश्टरनेशनल ला? ( श्रन्तरॉष्ट्रीय कानून ) के दूसरे 
अध्याय में लिखा है कि यह साधारण तथ्य है कि यदि कोई समुदाय समष्टि 
रूप में, निर्विवाद और एकांत रूप में अपने देश की जनता और वहाँ की 
स्थितियों पर नियन्त्रण रखता है, यदि वह परराष्ट्र -सम्बन्ध किसी अन्य समुदाय 
की इच्छा के अ्रनुकूल निर्धारित नहीं करता, तथा अन्तरोष्ट्रीय विधान को 
मानता है श्रोर उसके अट्तित्व के स्थायित्व की आशा की जा सकती है तो 
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वह अन्‍्तरांट्रीय विधान का पात्र है।?? इन सभी कसौटियों पर चीन 
खरा उतरता था। इतिहास के इस क्रम की वास्तविकता को नेहरूजी ने 
स्वीकार किया । 

यह मान लेने पर कि चीन पर कम्युनिस्ट सरकार की प्रभुता स्थापित हो गयी 
है, यह मानना नेहरूजी के लिए स्वाभाविक ही था कि अन्‍्तरांष्रीय संस्थाश्रों में 
चीन को उसका उचित स्थान मिलना चाहिये । उन्होंने यद्द स्वीकार किया और 
अन्य राष्ट्रों से मी इसे स्वीकार करने का आग्रह किया । बहुत से राष्ट्रों पर 
नेहरूजी की नीति के ओचित्य का प्रभाव जरूर पड़ा त्ञेकिन अमेरिका पर 
इसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने आज तक कम्युनिस्ट चीन की 
सरकार को मान्यता प्रदान नहीं को । उसकी गशुटबन्दी के कारण हा चीन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपना न्यायपूर्ण श्राधकार प्राप्त नहीं कर सका है। 
संयुक्त राष्ट्तंध के जिन पॉँच बड़े राष्ट्रों को संघ की सुरक्षा समिति का 
स्थायी सदस्य माना गया है और जिन्हें निषेघाधिकार प्राप्त है, उनमें चीन 
भी है | लेकिन चीन के साठ करोड़ निवासियों पर शासन करने वाली तथा 
परराष्ट्रों से स्वतन्त्रतापूवक अपना सम्बन्ध कायम करने वाली चीन की कम्थु- 
निस्ट सरकार को नहीं बल्कि भगोड़े च्याज्ञकाई शेक की सरकार को जो 


अमेरिका को छात्र छाया में फारमोसा के कुछ लाख लोगों पर हुकूमत कर रही 
है, प्रतिनिधित्त्व प्रास है । 


इस अस्वाभाविक स्थिति का श्रन्त करने ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन 
को उसका स्थान दिलाने की ओर भी नेहरूजी ने ध्यान दिया । इस ओर से भी 
वे उदासीन नहीं रहें । समय समय पर उन्होंने इसकी भी आलोचना की । 
इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि “सा्व-मौमिकता के जिस सिद्धान्त को लेकर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का श्रम्युदय हुआ, उससे वह अलग हट गया है । उसने चीन 
ऐसे महान्‌ राष्ट्रको मान्यता नहीं प्रदान की । चीन की वर्तमान सरकार को इम 
पसन्द करे या नापसन्द करें, हम चीन की क्रान्ति से सहमति प्रकट करें या 
असहमति प्रकट करें, इन प्रश्नों का उपयुक्त तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
सावंभौमिकता के श्राधारभूत सिद्धान्त का संयुक्त राष्ट्रसंघ ने परित्याग कर 
दिया है। यह उसी प्रवृत्ति का परिचायक है जिससे 'लीग श्राफ नेशंस? का 
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पतन हुआ ।........स्पष्टट: दृढ़ ओर शक्तिशाली राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 
मान्यता न प्रदान किये जाने के कारण नयी समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं |! ?* 
.. संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा चीनी लोक गणतन्त्र को मान्यता न प्रदान किये 
जाने का सबसे प्रबल कारण अमेरिका का अवरोध रहा हे | इसे जिन तर्कों पर 
आधारित करने की कोशिश श्रमेरिका के राजनीतिज्ञ करते रहे हैं, उनसे 
चीनी लोक गणतन्त्र के प्रति नेहरूजी की घारणाएँ अ्रसंगत सिद्ध नहीं हुई । 
सच तो यह है कि भारत की ओर से चीन के पक्ष में जो तक उपस्थित किये 
जाते रहे हैं, उनका सही-सही उत्तर न तो कभी अमेरिका ने दिया , न उसके 
मत के समथक अन्य राष्ट्र ने। २६ मार्च, सन्‌ १६९५४ को ओवरसीज क्लब 
( न्यूयार्क ) में अमेरिका के परराष्ट्र-मन्त्री जान फास्टर डल्लेस ने जो भाषण 
किया, उसमें चीन के सम्बन्ध में श्रमेरिका की नीति का उल्लेख काफी विस्तार 
से किया गया | यहाँ इसके सम्बन्धित अंश को उद्धरित करना श्रप्रसाड्चिक न 
होगा | फास्टर डलेस ने कहा था कि “अमेरिका चीन की साम्यवादी सरकार को 
स्वीकार नहीं करता, यह सर्वोवदित है। लेकिन प्रतीत होता है कि इसका 
कारण भलीभाति विदित नहीं है । कुछ लोग यह सोचते हैं कि इसके लिए 
कोई कारण नहीं है ओर हम केवल भावना-विशेष से प्रेरित होकर ही ऐसा 
कर रहे हैँ | अमेरिका की सरकार यह विश्वास करती है कि उसका रुख अ्त्य- 
घिक विवेकपूर्ण है ।?? 

“पहले में याद दिलाना चाहता हूँ कि कूटनीतिक मान्यता देने का कार्य 
स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। एक देश को यह अधिकार नहीं है 
कि वह किसी देश से कृटनीतिक मान्यता देने की माँग करे | बहुधा यह लामदा- 
यक होता है कि उन लोगों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध हो जो वस्तुतः शासन- 
सूत्र का संचालन करते हैं -और यह मानी हुई बात है कि मान्यता का अर्थ 
अनिवायतः नेतिक मान्यता प्रदान करना नहीं होता ।?? 

' राष्ट्रपति मनरो ने कांग्र स को प्रेषित अपने प्रसिद्ध सन्देश में जारशाही 
रूस की निरंकुश ओर साम्राज्यवादी शासन-व्यवस्था की निन्‍दा की थी लेकिन 
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उन्होंने कहा था--'फिर भी हमारी यह नीति रहेगी कि हम व्यवहारतः उस 
सरकार को वहाँ की कानून-संगत सरकार माने ।? वस्तुतः यही श्रमेरिका की 
सामान्य नीति रही है ओर मेरा विश्वास है कि यह विवेकपूर्ण सामान्य नीति 
है | लेकिन फिर भी जहाँ कहीं यह हमारे हितों से मेल नहीं खाती, हम इसमें 
परिवर्तन करने के लिए पूण स्वतन्त्र है |?? 
साम्यवादी चीन के सम्बन्ध में हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर 

सकते कि चीनी साम्यवादियों की सरकार बराबर और उग्र रूप में अ्रमेरिका 
का विरोध करती रही है ।?? 

उपयु क्त भाषण में द्वी संयुक्त यध्ट्र-संघ में चीन के प्रवेश पर भी श्री 
डल्तेस ने अमेरिका की नीति स्पष्ट की थी। आपका कहना था कि “संयुक्त 
राष्ट्र-संघ के घोषणापत्र के अनुसार सदस्यता का अधिकार “'शान्तिप्रिय?? 
राष्ट्रों तक सीमित प्रतीत होता हे । इसलिये यह कहना प्रासंगिक ही प्रतीत 
होता है कि चीन की साम्यवादी सरकार ने सन्‌ १६९० के अन्तिम भाग में 
झाक्रमणात्मक कारबाई की | उसकी सेनाओं ने कोरिया पर आक्रमण किया 
तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ की कमान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी |” 


स्पष्ट है कि जान फास्टर डलेस के कथन में उन बुनियादी बातों का उल्लेख 
तक नहीं है जिनको कसौटी बना कर नेहरूजी ने चीन को मान्यता प्रदान की 
जाने के सम्बन्ध में अपनी धारणा उसपर कसी ओर वह खरी सिद्ध की । 
संयुक्त राष्ट्रसंधर में चीनी लोक गणतंत्र के प्रवेश के प्रश्न को ही ले लिया 
जाय । इस सम्बन्ध में नेहरूजी के जो विचार हें, उनका उल्लेख श्रो डलेस के 
उपयुक्त कथन से पूर्व किया जा चुका है | उनपर ध्यान देते हुए अमेरिका के 
पर-राष्ट्र मंत्री कें कथन पर विचार करने पर उसकी निश्सारता सहज ही स्पष्ट हो 
जाती है । 

नेहरूजी ने इस प्रश्न पर राष्ट्रविशेष के साथ चीन के राजनीतिक संबंध 
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की प्ृष्ठ-मूमि में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्संघ की बुनियाद के आधार पर विचार 
कियां। उनका तक॑ यह रहा _ कि ““मूल प्रश्न चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
सदस्य बनाने का नहीं हैं। चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डालने वाले राष्ट्रों में 
से एक है | प्रश्न तो यह है कि चीन का प्रतिनिधित्व कोन करता है १ यह 
तथ्य भलीमाँति महसूस नहीं किया जाता । किस नये राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ 
का सदस्य बनाया जाय, वस्तुतः सुरक्षा परिषद के लिए यहं विचार ठीक नहीं 
है। चीन नया देश नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डालने वाला 
शट है 0075२ यह देख कर मुझे हैरत ओर ताज्जुब होता है कि इस सीधे 
प्रश्न को घुमा फिरा कर किपना तोड़ा मरोड़ा मया और इसे श्रसीम कठिनाइयों 
का कारण बनाया गया। सुदूर पूव या दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्याश्रों 
का तब तक कोई निपटारा न होगा, जब तक चीनी लोक गणतंत्र से सम्बंधित 
इस महान्‌ तथ्य को स्वीकार नहीं कर लिया जाता | मेरा कहना है कि दक्षिण- 
पूर्व एशिया और सुदूर पूव में शांति को सुनिश्चित करने वाले कारणों. में एक 
कारण चीन को मान्यता प्रदान करना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसको 
स्थान देना है ।?? ' क्‍ 

“थदि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ में आ जाता है तो वहाँ और अन्य जगह 
प्रत्यक्षतः उसका सामना करने की स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसके अतिरिक्त 
संयुक्त राष्ट्रसंध में रहने पर उसको कुछ जिम्मेदारियों का मार भी वहन 
करना होगा । आज की स्थिति अ्रजीबो गरीब है । कभी-कभी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
चीन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है ओर इस भाव से उसे कुछ 
करने का निर्देश देता है । चीन की श्रोर से उत्तर मिलता हे--'संयुक्त राष्ट्र- 
संघ हमारी सत्ता स्वीकार नहीं करता; चीन को वहाँ . प्रतिनिधित्त्व प्राप्त नहीं 
हैं; हम उसके अंग नहीं है; फिर उसकी हिदायतें हम स्वीकार कैसे कर सकते 
हैं !? यह उत्तर समझ में आने योग्य है |??' 

यह बताया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्रसंध द्वारा चीन को मान्यता प्रास 
न होने का सबसे प्रबल और शायद एक मात्र कारण अमेरिका का विरोध ही 
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है। जिन कारणों के आधार पर अमेरिका चीनी लोक गणतंत्र का विरोध करता 
रहा है, वे वास्तविक नहीं है। नेहरूजी ने यह भी बहुत अच्छे ढंग से और मेत्री 
के इच्छुक राजनीतिश की भांति सिद्ध किया । १८ मई, सन्‌ १६५४ को 
भारत की राज्य सभा में परराष्ट्र नीति-विधयक बहस को प्रारम्म करते हुए 
उन्होंने जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने अश्रमेरिका के वर्तमान परराष्ट्र 
मंत्री श्री डलेस की पुस्तक वार आर पीस?” का एक अंश उद्धरित किया 
था । यह पुस्तक भ्री इलेस ने आइजनहावर प्रशासन में परराष्ट्र मन्त्री-पद का 
भार ग्रहण करने से पूव लिखी थी । नेहरूजी द्वारा उद्धरित अंश का अ्रनूदित 
रूप इस प्रकार है--“'में अ्रब यह विश्वास करता हूँ कि वास्तव में दुनिया 
का जो रूप हे, उसी रूप में रुयुक्त राष्ट्ररंघ की सभा ( अ्रसेम्बली ) यदि 
उसका प्रतिनिधित्व करे और सूक्ष्मता से 'भत्ते” और बुरे? राष्ट्रों में विभेद 
करने की कोशिश न करे तो शान्ति को स्थापना के कार्य का निर्वाह संयुक्त 
राष्ट्रसंघ सबसे अधिक अच्छी तरह कर सकता है ।?? 

“कुछ वर्तमान सदस्य-राष्टों की सरकारें जनता का प्रतिनिधित्त्व नहीं 
करती । लेकिन वास्तव में यदि वें शासन? करती हैं, तो उनकी शक्ति का 
प्रतिनिधित्व ऐसी संस्था में होना ही चाश्यि जिसका उद्द श्य विश्व की वास्तवि- 
कता की प्रतिच्छाया प्रस्तुत करना दे। यदि बिना किसी गम्भीर अ्रान्तरिक 
विरोध के चीन की कम्युनिस्ट सरकार चीन पर शासन करने की योग्यता दंशांती, 
है तो वह भी संयक्त राष्ट्र-संघ में शामिल की जानी चाहिये |” 

श्री डल्ेस के इस कथन ओर चीन को संयक्त राष्ट्रसंघ में शामिल न 
होने देने के पक में उनके द्वारा उपस्थित किये जाने वात्ते तकों' में, जमीन 
आसमान का अन्तर रहा है। परराष्ट्र मन्‍्त्री का पद अहण करने से पूर्व उन्होंने 
वास्तविकता की समीचीन विवेचना करते हुए उसे स्वीकार किया था किन्तु 
बाद में श्रवास्तविकता को ही वास्तविकता सिद्ध करने की कोशिश उन्होंने 
बारबार की । नेहरूजी ने इसे चीन के प्रति श्रन्याय समझा । अपनी धारणा के 
झौचित्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिन तकों का सहारा लिया मूलतः 
उनका रूप भी डलछ्तेत के उस कथन से भिन्‍न नहीं रहा जो उनकी पुस्तक 
“वार आर पीस” से उद्धरित किया गया था। भारत की राज्य सभा में 
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१८ मई, सन्‌ १६५४ को नेहरूजी ने जो भाषण किया उसमें उनके तकों' का, 
जो भरी डल्षेस की पुस्तक के उद्धरित अंश से मिलते-जुलते हैं, रूप नितान्त 
स्पष्ट है । नेहरूजी ने कह्दा था--“प्रार्म्म से ही हम इस बात के लिए इच्छुक 
रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीनी लोक गणतन्त्र को चीन का प्रतिनिधित्त्व 
प्राम हो । इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं हे कि हम इसको पसन्द करते 
हें या नापसन्द करते हैं। लेकिन हमारा यह, दृढ़ विश्वास दे कि यदि संयुक्त 
राष्ट्रसंघ को वास्तविक अर्थ में विश्व की प्रतिनिधि-संस्था होना है तो उसे 
मजबूती के साथ शासन करने वाली प्रत्येक सरकार को अपने में शामिल 
. करना ही होंगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वास्तविकता की दृष्टि से वह प्रति- 
निधि-संस्था नहीं रह जाती ।........ इस समय लन्‍्दन में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन 
या उसकी एक समिति की बेठक हो रही है। हम यह मान ले--यच्यपि यह 
मानने का अर्थ बहुत अधिक आशावादी होना होगा--कि समिति में प्रतिनि- 
. घित्त्व प्राप्त देशों के बीच निःशस्त्रीकरण के पक्ष में कोई समभौता हो जाता है 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ उससे सहमति प्रकट करता है। जिन देशों को संयुक्त राष्ट्र- 
संघ में प्रतिनिधित्त्व प्राप्त नहीं है, वे इससे सहमत क्‍यों हों # कुछ छोटे देश 
इससे सहमत हों या असहमत हों तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन 
यदि महान्‌ देश चीन इस प्रकार के समभोते से बाहर रह जाता है तो इससे 
ल्थिति में बहुत बड़ा अन्तर आ जायगा--अमी ही नहीं, किन्तु बाद में 
भी ।........प्रत्येक दृष्टि से मुझे यह असाधारण बात लगती है कि चीन की 
वर्तमान सरकार की उपेक्षा की जाय, उसे संयक्त राष्ट्रसंघ में शामिल न 
किया जाय या इस प्रकार का ओर कोई कार्य किया जाय। चूँकि मैं यह 
समभता हूँ कि इस तथ्य के परिणामस्वरूप ही गत चार वर्षो में विश्व में 
अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, इसलिए यह कहता हूँ ।. किसी के लिए भी 
संयुक्त राष्ट्र-संघ में यह कहना नितान्त निरथंक है कि फारमोसा का प्रतिनिधि 
'चोन का प्रतिनिधि है | उसका चीन से कोई सम्बन्ध नहीं है, चीन में उसे 
काई अधिकार प्राप्त नहीं है--उसे चीन का प्रतिनिधि बताना स्वयं को घोखा 
हक ओर ऐसे मामलों में स्वयं को धोखा देने का परिणाम बहुत खतरनाक 
हट ' | कक ह 
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अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की मान्यता के सम्बन्ध में यद्यपि नेहरूजी का दृष्टि- 
कोंण चीनी लोक गणराज्य की स्थापना के बाद से ही बराबर एक सा रहा तथापि 
चीन भारत की ओर से कुछु सशंक बना रहा। कोरिया-यद्ध के बन्दियों की अदला- 
बदली के सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों में हुए समझौते के अनुसार तटस्थ-राष्ट्र 
बंदी-प्रत्यपंण आयोग के अ्रध्यक्ष-पद पर भारत की प्रतिष्ठा और भारत द्वारा 
निष्पक्षता के साथ अपने दायित्त्व की सफल निरवांह, भारत के प्रति चीन की 
'शद्धा को काफी हृद तक दूर करने मे सफल हुआ । इसके बाद चीनी लोक 
गणतन्त्र ओर स्वंतन्त्र स्वतन्त्र गणराज्य भारत प्रत्यक्षतः एक दूसरे के कुछ 
निकट झ्ाये | निश्चय ही यह पं० जवाहर लाल नेहरू की नीति का ही परि- 
णाम रहा । 


कोरिया का प्रश्न 


कोरिया युद्ध को समाप्त करने के निमित्त किये जाने वाले अन्तराष्ट्रीय 
प्रयास के दौरान में चीनी लोक गणतन्त्र ओर भारत प्रथम बार प्रत्यक्षतः एक 
दूसरे के निकट आये । इतिहास इस बात का साक्ी है कि भारत को निकट से 
देखने के बाद उसके सम्बन्ध में चीन को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा । 
दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया की सेनाओं के बीच २५ जून, सन्‌ १६५० 
को युद्ध प्रारम्म हुआ | तब से लेकर सन्‌ १९४२ तक चीन और उसके प्रबल 
समथक रूस द्वारा भारत पर बराबर यह दोषारोप किया जाता रहा कि वह 
पश्चिमी देशों के गुट .में शामिल हैं और उनके हाथ की कठपुतली है । किन्तु 
वस्तुस्थिति यह रही है कि भारत की परराष्ट्र-नीति के नियामक पणिडत जवाहर 
लाल नेहरू ने कोरिया के युद्ध से सम्बन्धित प्रत्येक्ष कदम उन बुनियादी 
तिद्धान्तों के आधार पर ही उठाया जिनके आधार पर उन्होंने चीनी लोक- 
गणतन्त्र को मान्यता प्रदान की ओर उसकी अन्तराष्ट्रीय मान्यता की जोरदार 
वकालत की । सन्‌ १६५२ के बाद भारत को निकट से देखने का अ्रवसर जब 
चीन को मिला तो उसने यह स्वीकार किया कि भारत और उसके प्रधान मन्त्री 
परिडत जवाहर लाल नेहरू वास्तव में शान्ति को कायम करना चाहते हैं और 
उनको तटस्थता पर विश्वास किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघीय कमान 
ओर उत्तरी कोरिया की कमान के बीच हुए समभौते के फलस्वरूप कायम बंदी 
प्रत्यपंण आयोग के अध्यक्ष-पद पर भारत की प्रतिष्ठा से यह स्पष्ट है । इस 
पद को ग्रहण करने के बाद भारत ने अपने कतेंव्य का निर्वाह जिस ईमानदारी 
से किया, उसके कारण चीन, भारत के और निकट आरा गया और दोनों के 
बीच उस मेत्री का सूत्रपात हुआ जो सन्‌ १६५४४ में तिब्बत के सम्बन्ध में हुई 
सन्धि के रूप में परिपक्क हुई । 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है दक्षिणी श्रोर उत्तरी कोरिया की सेनाओं 
के बीच २५ जून, सन्‌ १६५० को युद्ध आरम्भ हुआ । कोरिया-स्थित संयक्त 
रष्ट्रसंघ आयोग ने, जिसमें मारत के अतिरिक्त अ्रन्य छः राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
भी शामिल थे, युद्ध प्रारम्म करने का दोषारोप उत्तरी कोरिया पर किया | 
इसी दिन अर्थात्‌ २४५ जून, सन्‌ १६४० को संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा परि- 
घद की बैठक हुई जिसमें कोरिया-स्थित संयुक्त राष्ट्र-संध श्रायोग के मत की 
पुष्टि करते हुए उत्तर कोरिया पर शान्ति भज्ञ करने का श्रभियोग लगाया गया 
श्लौर उत्तरी कोरिया से युदड को बन्द करने श्र अपनी सेना को इ८ वीं 
आक्षांश रेखा के उत्तरी भाग में वापस बुला लेने को कह्दा गया | उत्तरी 
कोरिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर २७ जून, १६५० को सुरक्षा 
परिषद ने एक मत से प्रस्ताव स्वीकार कर सदस्य-राष्ट्रों से यह अनुरोध 
किया कि आक्रमण का प्रतिरोध करने तथा शान्ति ओर सुरक्षा की स्थापना 
के लिए वे कोरिया गणराज्य ( दक्षिणी कोरिया ) की सहायता करे । 

उपयुक्त दोनों निर॑यों के सम्बन्ध में भारत का जो मत रहा, वह उसने 
छिपाया नहीं । प्रसद्धान्तमंत साधारणतः इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
हे । इस सम्बन्ध में भारत का विस्तृत मत उच् समुद्री तार में उल्लिखित है जो 
प्रधान मन्त्री परिद्त जवाइर लाल नेहरू ने २६ जून, सन्‌ १६४७ को संयुक्त . 
राष्ट्रसेघ के तत्कालीन महामन्त्री श्री ट्रिग्पी ली के पास सेजा था | इसमें कहा 
गया था कि “भारत सरकार कोरिया की घटनाओं की जिनमें न केवल ग्रह- 
युद्ध अन्तभुक्त है बल्कि जिनसे विश्व-शान्ति के लिए भी खतरा उत्पन्न हो 
गया हे, अत्यन्त गम्भीर समझती हे । भूतकाल में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया 
की सीमाश्रों पर झनेक घटनाएँ घटती रहीं। इनका स्वरूप चाहे जो रहा हो 
छेकिन भारत सरकार को जो सूचनाएं. मिलीं, उनसे यह प्रतीत दोता हे कि 
उत्तरी फोरिया की सशस्त्र सेनाश्रों ने व्यापक रूप में दक्षिणी कोरिया पर 
श्राक्रमण किया । यह सूचना सारत को अलेक सूत्रों से प्रात हुईं। इनमें 
संक्से झभिक अधिकृत सूचना संयुक्त राष्ट्र-संप के कोरिया-स्थित आयोग की 
है जिसमें मारत को भी प्रतिनिधित्त्य प्रास है। झायोग झाक्रमण के काल में 
सिऊल ( दक्षिणी कोरिया की राजधानी ) में ही था। इस सूचना पर ध्यान 
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देते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्रसंघ-स्थित स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के 
सदस्य श्री बी० एन० राव ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें 
आक्रमण का उल्लेख करते हुए युद्ध बंद करने तथा १८ वीं अ्क्षांश से अपनी 
सेनाएँ हटाने के लिए उत्तरी कोरिया से कहा गया है। उत्तरी कोरिया की सरकार 
ने सुरक्षा परिषद के निर्देश का पालन नहीं किया और उसकी सेनाओं का 
आक्रमण तब तक जारी रहा जब तक सिऊल के लिए सकट नहीं उत्पन्न हो 
 गया। त्वरित गति से परिवर्तित होने वाली इस स्थिति पर विचार करने के 
लिए. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ की बेठक पुनः हुई और उसने २७ 
जून को दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया ( न्यूयार्क टाइम्स )। भारत सरकार का 
प्रतिनिधि इस प्रश्न पर हुए मत-दान में भाग न ते सका; क्योंकि समय के 
अंदर इसकी सूचना भारत सरकारको देकर उसका निर्देश. वह प्राप्त न कर सका 
था। इस प्रस्ताव के क्रियात्मक भाग में यह सिफारिश की गयी कि सदस्य- 
राष्ट्र कोरियाई गणराज्य को ऐसा सहयोग प्रदान करें जो सशस्त्र आक्रमण 
को रोकने तथा युद्ध-स्त ज्षेत्र में अ्रन्तरांष्ट्री शांति और सुरक्षा की स्थापना के 
लिए आवश्यक हो | कोरिया की घटनाओं ओर अपनी परराष्ट्र नीति के 
संदर्भ में भारत ने सुरक्षा परिषद्‌ के इस प्रस्ताव पर भलिभाँति विचार किया । 
' भारत सरकार किसी प्रकार की आक्रमणात्मक कारवाई से अन्‍्तरांष्ट्रीय विवाद 

को हल करने के प्रयास के विरुद्धहे । इस कारणवश भारत सरकार की ओर से 
उसके प्रतिनिधि श्री बी० एन० राव ने सुरक्षा परिषद्‌ के प्रथम प्रस्ताव का सम- 
थन किया | संतोषजनक निपटारे के लिए श्राक्रमण को रोकना और शीघ्र शांति 
स्थापित करना आवश्यक है | इसलिए भारत सरकार सुरक्षा परिषद्‌ के दुसरे 
प्रस्ताव को भी स्वीकार करती है। फिर मी मारत सरकार के इस निर्णय में कोई 
. रैसी बात शामिल नहीं है जिससे उसकी परराष्ट्र नीति में परिवर्तन होता हो। 
उसकी यह नीति विश्व-शांति को आगे बढ़ाने श्रोर सभी देशों से मैश्री के विकास 
घर आधारित है | यह स्वतंत्र नीति है जो भारत के आदशों एवं लक्ष्यों-द्वारा 
निश्चित होती रहेगी । भारत सरकार द्वदय से यह विश्वास करती है कि वर्तमान 
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दशा में भी युद्ध को समाप्त करना और समभोौते द्वारा विवाद का अंत करना 
सम्भव होगा ।??' 

चीनी लोक गयुतंत्र ने तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के 
प्रस्तावों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया | रूस के साथ उसका इस मामले में जो 
सम्बन्ध रहा है तथा रूस जिस प्रकार उसका पन्क ग्रहण करता रहा है, उसको 
देखते हुए चीन के रुख का अन्दाज रूस पर हुईं उपयुक्त प्रस्तावों की प्रतिक्रिया 
के आधार पर लगाया जा सकता है। २७ जून, १६५० को सुरक्षा परिषद 
द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को सूचना मिलने पर रूस की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ 
के महामंत्री श्री ट्रिग्बी ली को जो पत्र लिखा ( र८ जून ), वह २६ जून, . 
१६४० के रूस के समाचार पत्र 'प्रावदा? में प्रकाशित हुआ | रूस की सरकार ने 
लिखा था-“२७ जून को सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का मसविदा जो 
झापने भेजा, वह रूसी सरकार को मिला | इसमें दक्तिणी कोरिया के पक्त में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों के हस्तक्षेप की आवश्यकता बतायो गयी है । 
ः “सोवियत सरकार का कहना है कि यह प्रस्ताव छुः मतों से स्वीकृत 

डुआ । सातवाँ मत कोमिंतांग के प्रतिनिधि त्सियांग तिग फू का रहा जिसको 
ज्वीन का प्रतिनिधित्व करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्रास नहीं है। सयुक्त 
राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र ( चाटर ) के श्रनुसार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव की वेधता के लिए सात मतों का पक्ष में होना आवश्यक है । इनमें 
सुरछा परिषद्‌ के पाँच स्थायी सदस्य अथांत्‌ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत 
संघ और चीन शामिल हैं । 

“यह सभी जानते हैं कि जब सुरक्षा परिषद्‌ में उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ, उस समय परिषद्‌ के दो स्थायी सदस्य--सोवियत संध और चीन, 
अनुपस्थित थे । राष्ट्रसंध के श्रधिकार-पत्र के श्रनुसार सुरक्षा परिषद्‌ 
महत्त्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में तमी निणंय कर सकती है जब परिषद्‌ के 


अिनसकीननय-->ननकमभन- ५. भवन जेफललन«भ- 





ँ,्मवाानाभाकाकक-क. धनकान्‍कुछक-..- चाय, 


. एफर॥99 4808069 7०67 49 06 फ07७७0७ (एं889-- 
एच्४४8४6०१ ४ए 70698707600 0 5089७, ०४760 
908068 0 06708... 7. 7. 42 


अड और नेहरू | [ १५ 


पांचों स्थायी सदस्य--अ्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांतछ, सोवियत्‌ संघ और चीन एक 
मत से उसके पत्ष में अपना मत व्यक्त करें | 

“ऊपर लिखी हुई बातों से यह साफ जाहिर है कि कोरिया के प्रश्न पर 
सुरक्षा परिषद्‌ के निणय को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं हे ।”' 

रूस के इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि कोरियाई युद्ध के सम्बंध में भारत 
का मत रूस ओर चीन में सही स्वीकार नहीं किया गया। भारत श्रौर उसके 
प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इसका वही प्रभाव न पड़ा जो 
अन्य पश्चिमी देशों तथा उनके मिन्र-राष्ट्रों पर पड़ा । पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने कोरिया में शांति की स्थापना के लिए स्वतंत्र रूप से श्रपना प्रयास 
जारी रखा । सुरक्षा परिषद्‌ के २७ जून, १६५० के प्रस्ताव के अनुसार लगभग 
तीस राष्ट्रों ने दक्षिणी कोरिया के सहायतार्थ अपनी सैनिक टुकड़िया वहाँ 
भेजी लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया । उसने घायलों कीं सेवा-श्रुषा के लिए 
एक चिकित्सकीय दल अ्रवश्य मेजा जिसके काथ की काफी प्रसंशा 

गी गयी । 

१३ जुलाई, सन्‌ १६५० को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत्‌ संघ 
की कोंसिल आफ मिनिस्टस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जे० वी० स्तालिन के 
नाम एक पत्र भेजा । श्री स्तालिन ने १५ जुलाई को इसका उत्तर नेहरूजी को 
लिखा | बाद में यह पत्र-व्यवद्दार प्रकाशित कर दिया गया | नेहरूजी ने 
अपने उपयुक्त पत्र में लिखा था--“'भास्कों में परराष्ट्र मंत्रालय के अधि- 
कारियों के साथ हमारे राजदूत की जो बातें हुईं, उसमें उन्होंने कोरिया-विवाद 
: के सम्बंध में भारत के दृष्टिकोण को स्पृष्ट कर दिया था। युद्ध को कोरिया 
तक सीमित रखना और सुरक्षा परिषद्‌ में वर्तमान जिच को मिटाकर शीघ्र ही 
विवाद के शांतिपूर निपटारे के कार्य में सहयोग प्रदान करना ही भारत का 
लक्ष्य है ताकि चीनी लोक गणतंत्र का प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद्‌ में अपना 
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स्थान प्राप्त कर सके, सोवियत संघ उसमें पुन भाग ले और सुरक्षा परिषद्‌ में 
झथवा उसके बाहर गेर सरकारी सम्पर्क द्वारा सोवियत्‌ संघ, संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिका और चीन, अ्रन्य शान्ति-प्रिय राष्ट्रों की सहायता और सहयोग से युद्ध: 
को बन्द करने का आधार तथा अन्तिम रूप से कोरिया की समस्या के इल 
का उपाय द्ूँढ़ सके । शान्ति को बनाये रखने तथा इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र - 
संघ की श्रक्ुश्णता को कायम रखने के सम्बन्ध में आपके इृढ़ संकल्प में पूर्ण 
विश्वास होने के कारण मैं इस अपील के साथ यह व्यक्तिगत पत्र लिखने का 
साहस कर रहा हूँ । शान्ति की स्थापना के समान उद्द श्य की पूर्ति के लिए 
आप अपने अ्रधिकार और प्रभाव का उपयोग करें। इस पर मानवता को. 
भलाई निर्भर है ।??' 


इसी प्रकार का एक पत्र नेहरूजी ने अमेरिका के तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री 
. श्री अचेसन को भी लिखा था | दोनों पत्रों का कोई व्यवहारिक परिणाम न 
निकला | सन्‌ १६४० के अन्त में भारत की लोक सभा में अपनी परराष्ट्र 
नीति का सिंहावलोकन करते हुए नेहरूजी ने स्वयं इसे स्वीकार किया | इसका 
कारण यह था कि सुरक्षा परिषद ने चीनी लोक गणतन्त्र के प्रतिनिधि को 
बुलाना कभी स्वीकार न किया। १ अगस्त, सन्‌ १६४० से रे१ अगस्त, 
१६५० फी अवधि में ( इस अवधि में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूसी प्रति- 
निधि ने की थी ) रूस के प्रतिनिधि ने चीनी लोक गणतन्त्र के. प्रतिनिधि को 
आमन्त्रित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया किन्तु सुरक्षा परिषद ने उसे 
ठुकरा दिया । इस पर कशमकश बराबर बनी रही । इसी बीच २४ अगस्त, 
१६४५० को चीनी लोक गणतन्त्र ने सुरक्षा परिषद से यद्द प्रार्थना भी की कि 
फारमोसा तथा चीन के अ्रन्य भूभाग से अ्रमेरिका की सशस्त्र सेना को हटने 
की कारवाई तत्काल की जाय । इसके उत्तर में अ्रमेरिका के प्रतिनिधि ने कद्दा 
कि 'फारमोसा के मामले पर विचार किये जाने का हम स्वागत करेंगे।! 
२६अ्रगस्त, १३४० को रूसी प्रतिनिधि भी मलिक ने यह प्रस्ताव रखा कि फार- 
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भोसा पर विचार सुरक्षा परिषद के कार्य-क्रम में शामिल किया जाय । इसके 
सम्बन्ध में भारत के प्रतिनिधि श्री बंगल नरसिंह राव द्वारा प्रस्तुत शब्दावली 
( फारमोसा द्वीप पर आक्रमण की शिकायत ) ह्टी स्वीकार की गयी । ' 

जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है, कोरिया में शान्ति की स्थापना के 
सम्बन्ध में भारत की ओर से परिडत जवाहर लाल नेहरू ने प्रारम्म में जो 
प्रयास किया, उसका कोई फल न मिला | फिर भी नेहरूजी ने इसकी उपेक्षा 
नहीं की और वह स्थिति का अध्ययन गम्मीरतापू्वंक बराबर करते रहे । 
६ दिसम्बर, १६५० को भारत की लोकसभा में नेहरूजी द्वारा किये गये भाषण 
के कोरिया-सम्बन्धी अंश से यह स्पष्ट है। इस भाषण का सम्बन्धित अंश इस 
प्रकार है--““उत्तरी कोरिया का दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण का मामला 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुरक्षा परिषद ने यह आक्र- 
मणात्मक कारवाई मानी | हमने इस निर्णय का समर्थन किया और इसके - 
अनुसार मत दिया | बाद में अ्रन्य बातें भी पैदा हुईं । स्थिति को उत्तरोत्तर 
जटिल होते देखकर मैंने एक पत्र मार्शल स्टालिन तथा एक पत्र श्री अचे 
सन को लिखा | यह मध्यस्थता करने का प्रयास न था। हमने इस दृष्टि से 
कभी सोचा ही नहीं | मेंने इस धुघली आशा के साथ अपील की कि शायद 
कोई निश्चित बात सामने आ जाय। पहले पत्र में यह सुराव था कि चीन 
संयुक्त राष्ट्रसंध में शामिल कर लिया जाय और रूस सुरक्षा परिषद का 
बहिष्कार करना त्याग दे | हमने चीन की सरकार को मान्यता प्रदान की है । 
इस तथ्य में स्वाभाविक रूप में यह बात निह्वित है कि जहाँ तक हमारा सम्बन्ध 
है, हम यह मानते हैं कि चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अ्रद्ध होना 
चाहिये | जिस सन्दर्भ में मेंने यह सुझाव रखा, उसमें गलत या सही मामत्ते 
से अ्रधिक जोर वस्तुतथ्य की श्रावश्यकता पर था । हमारा यह विचार है कि 
सुदूर पूर्व की समस्या पर सन्तोषपूण ढज्ज से तभी विचार हो सकता है जब 
सम्बन्धित देश गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो जायें | | 
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“संयुक्त राष्ट्रसंघ महान और शक्तिवान्‌ संस्था है । उसके घोषणा -पत्र 
में उसके आदर्श ओर उद्देश्य इतनी प्रभावशाली भाषा में उल्लिखित हैं कि 
उसे और अधिक प्रभावशाली बनाना कठिंन दै। संयुक्त राष्ट्रसंध का संघटन 
छोटे और बड़े सभी राष्ट्रों के लिए किया गया है| हमारा यह विचार था कि 
कोरिया की समस्या से अत्यधिक सम्बन्ध रखने वाले देश संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
एक दूसरे से मिले । इसके बिना स्थिति के ओर अधिक खराब होने की सम्मा- 
वना थी| सचमुच स्थिति श्रोर अधिक खराब हुई भी | इस बात पर ध्यान देते 
हुए ही मैंने रूस ओर अमेरिका से अपील की लेकिन दुभाग्यवश इसका कोई 
फलदायक परिणाम न निकला । 

“बाद में उत्तरी कोरिया के आक्रमण का अवरोध हुआ । उसकी सेनाएँ 
पीछे इटा दी गयीं । ऐसा मालूम होने लगा कि वे पूर्णतः विधटित हो गयी 
हैं। संयुक्त राष्ट्रसंध पूर्णतः विजयी हुआ प्रतीत होने लगा। वास्तव में यह 
हुआ भी । इस विजय ने अ्रनिवायंतः कुछ बुनियादी प्रश्नों को पैदा किया | 
क्या संयुक्त राष्ट्र-संघ की सेनाश्रों को बराबर आगे बढ़ते जाना चाहिये ! यदि 
हाँ, तो उन्हें कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिये ? हमने पीकिंग स्थित अपने राज- 
दूत से तथा अन्य देशों में अपने प्रतिनिधियों से परामर्श किया और यह 
. जानना चाह्दा कि दूसरे देश किस दृष्टि से घटनाओं को देखं रहे हैं | चीन के 

, सम्बन्ध में सम्भवतः हमारी विशेष जिम्मेदारी रही है, क्योंकि हम छन थोड़े से 
देशों में हें जिनके प्रतिनिधि वहाँ हैं | इसके श्रलावा सोवियत्‌ शुट के देशों 
के अतिरिक्त भारत हो एक ऐसा देश हे जो यह जान सकता था कि चीन 
सरकार पर कोरिया की घटनाओं की क्‍या प्रतिक्रिया हुई है । 

“जीन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि रे८ वीं अ्रक्ञांश रेखा को 
संयुक्त राष्ट्र-संघ की कमान की सेनाश्रों ने पार किया तो हम इसे अपनी सुरक्षा 
के लिए गम्भीर खतरा समझेंगे और यह बरदास्त न करेंगे । चीन का रुख 
गंलत था या नहीं, यह विचारणीय नहीं हे । अस्तु, यह निर्णय किया गया 
कि संयुक्त राष्ट्रब्संघ की फोजों को रे८ वीं श्रक्नांश रेखा के श्रागे बढ़ना 
चाहिये | संघीय सेनाश्रों ने यही किया. ओर उसे पुनगठित उत्तरी कोरियाई सेना 
से और बाद में चीन की सेनाश्रों से युद्ध करना पड़ा। चीन सरकार ने क॒द्दा 
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पके युद्ध में भाग लेने वाले स्वयंसेवक हैं लेकिन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 
नियमित चीनी सेना के सेनिक युद्धरत हैं ।?? 

कोरिया के मामले में चीन के प्रति नेहरूजी के दृष्टिकोण का ओर अधिक 
स्पष्टीकरण करने से पूर्व यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अगस्त १६५० में 
सात हजार मील की दूरी तय करके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, श्र तुकी, थाइलेण्ड 
फिलिपाइन्स, इथोषिया तथा श्रन्य देशों की सेनाएँ दक्षिणी कोरिया में पहुँच 
गयी थीं ! इनके वहाँ पहुँचने पर दक्षिणी कोरिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में 
मोचबन्दी हुई और उत्तरी कोरिया की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। 
अमेरिका के सैनिक ओर अधिक संख्या में आ गये और साम्यवादियों का 
मोर्चा भंग कर दिया गया । 

७ अगस्त, १६५० को संयुक्त राष्ट्रटसंघ की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया जिसमें संयुक्त और स्वतन्त्र कोरिया की स्थापना का निश्चय 
व्यक्त किया गया था । इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंध की सेनाओं ने उत्तर 
दिशा में और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अक्तूबर, 
१६५० का अन्त होते-होते चीनी सैनिक जिन्हें चीन ने स्वयंसेवकों को संशा 
थ्रदान की, युद्ध में कूद पड़े । संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना प्रतिरोध करने में 
असफल रही और उसे रे८ वीं आजक्ञांश से पीछे इटना पड़ा | इस प्रकार 
कोरिया के घिवाद में चीनी लोक गणतन्त्र प्रत्यक्षतः सामने आ गया । 


युद्धाग्नगि की लप्थ बराबर बढ़ती गयीं । भारत की ओर से पुनः इन्हे शान्त 
'करने का प्रयास किया गया | ५ दिसम्बर, १६४० को भारत के सुकाव पर 
. “तेरह एशियाई देशों ने संयुक्त रूप से कम्युनिस्टों से अपील की कि वे अपनी 
सेनाएँ ३८ वीं श्राक्षांश रेखा के आगे न बढ़ने दें । लेकिन इस पर तनिक भी 
ध्यान न दिया गया ।?? * परिडत जवाइर लाल नेहरू ने लोक-समभा में भाषण . 
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४ ४ €पर्यक्त प्रयासे दो 'ैल्लेख इस रूप में किया था--“'लेक सकसेस- 
एशियाई देशों के प्रतिनिधियों से परामर्श 


: कक #१०५४ सं यह प्रस्ताव रखा कि चीन सरकार से विराम 


हज और यह आश्वासन देने को कहा जाय कि चीनी 






रखा पार न करेगी |............ हमारे प्रतिनिधि श्री 
बी० एन० राव ने यह प्रस्ताव रखा और प्रायः सभी एशियाई देशों ने उसका 
समर्थन किया । मालूम नहीं कि चीन सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी लेकिन 
इम अपने प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये कदम का स्वागत करते हूँ |?” ' 


इसके बाद अक्तूबर, सन्‌ १६५१ तक का कोरियाई युद्ध का इतिहास श्रारोपों 
और प्रत्यारोपों से भरा पड़ा है। अमेरिका ओर उसके साथी-राष्ट्र संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की मोहर के साथ जिस बात को कहते, रूस और उसके मिन्न-राष्ट्र 
उसे ठुकरा देते | यही दशा रूस द्वार प्रस्तुत प्रस्तावों को भी होती । सुदूर 
: पूव॑ में युद्ध का संकट दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था। इस संकट की ओर 
से नेहरूजी ने कभी श्राँखें नहीं फेरी । इसके साथ ही इसके मूल कारण के 
सम्बंध में भी उन्होंने अपने मत में परिवर्तन नहीं किया । उन्हें जब-जब अवसर 
मिला, तब-तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि - चीनी लोक गणतंत्र के 
प्रतिनिधी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल करने से कोरिया की समस्या को 
सुलमकाना आसान होगा । सन्‌ १६५११ के प्रारस्भ सें उन्होंने एक बार पुनः 
इस ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया ओर कहा कि “जज सबसे अधिक 
प्रबल समस्या सुदूर पूर्व में शांति की स्थापना की हे। कई मास से कोरिया 
में पैशाचिक युद्ध हो रहया.है जिसमें हजारों निर्दोष व्यक्ति कुरबान हो चुके 
हैं। मेरे विचार में यह सत्य है कि उत्तरी कोरिया की ओर से आक्रमण छुआ 
लेकिन यह भी सत्य है कि सभी सम्बंधित देशों में कोई भी पूर्णतः निर्दोष नहीं 
है। पिछले साल से या इससे मी अधिक समय से हम यह श्रनुरोध करते रहे 
हैं कि लेक सक्सेस की विश्वपरिषद्‌ में चीनी गणतंत्र को भी स्थान दिया 
जाना चाहिये केकिन ऐसा नहीं हुश्ला ओर अब अधिकतर लोग यह महसूस 
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करते हैं कि चीन से सम्बंधित स्पष्टठः नजर आने वाला तथ्य यदि स्वीकार कर 
लिया जाता तो विश्व की स्थिति आज की स्थिति से मिन्‍न होती ।?? 
जैसा कि होता रहा, इस भाषण का श्रपेक्षित प्रभाव भी कोरिया युद्ध से 
सम्बद्ध बड़े राष्ट्रों पर न पड़ा । इसके बावजूद शांति-स्यापना के प्रयास के पक्ष 
में भारत की स्थिति सुदृढ़ होती गयी और लगभग दो वर्षो के बाद इसका 
शुभ परिणाम सांकेतिक रूप में साफ-साफ नजर आने लगा । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के रूसी प्रतिनिधि श्री जेकब मलिक 
का एक भाषण युद्ध-विराम वार्ता के सम्बन्ध में २३ जून, सन्‌ १६१४१ को 
स्यूयार्क रेडियों से सुनाया गया | .इस भाषण में श्री मलिक ने कहा था कि 
“सोवियत जनता यह विश्वास करती है कि आज को सवोधिक जटिल समस्या, 
कोरिया में सशस्त्र संघर्ष की समस्‍या भी सुलभक्कायी जा सकती है । सोवियत 
जनता का यह विश्वास है कि प्रथम चरण के रूप में युद्ध-बन्दी की वार्त युद्धरत 
राष्ट्रों के बीच प्रारम्भ होनी चाहिये |?” यह महत्त्वपूर्ण घोषणा थी । इसकी 
ओर सभी राष्ट्रों का ध्यान आऊृष्ट हुआ । इसके बाद द्वी मास्को-स्थित अमेरिको 
दूत ने श्री ग्रोमिकों से भेंट की ओर श्री मलिक के उपयुक्त भाषण का स्पष्टी- 
करण चाहा | श्री ओमिकों ने बताया कि विराम-संधि वार्ता में दो बातें होनी 
चाहिये ( १ ) युद्ध-बंदी और ( २) केवल सैनिक प्रश्नों पर विचार । इसमें 
राजनीतिक और च्षेत्रिय समस्‍्याएँ शामिल न की जानी चाहिये | इस स्पष्टीकरण 
के बाद कोरिया में संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के प्रधान जेनरल रिजवे ने कम्यु- 
. निरुट कमान से संपर्क स्थापित किया और पानमुनजान में विराम-सन्धि वातां 
प्रारंभ करने की तैयारी की गयी । इस प्रयास में पहले तो विचारणीय विषयों 
की सूची तैयार करने की समस्या पर ही काफी चख-चख हुई | अन्ततः चोदह 
दिनों की वार्ता के बाद कार्य-सूची का निर्धारण हो सका। इसमें मुरूयतः 
: दो बातें थी--( १) कोरिया में युद्ध बन्द करने की मूल शर्त के रूप में 
असैनिक क्षेत्र के निर्धारणार्थ सैनिक हृदबन्दी की रेखा निश्चित करना और 
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(२ ) युद्ध-बन्दी और विराम सन्धि की शर्तें पूरी करने के लिए निश्चित 
व्यवस्था करना जिसमें इसका निरीक्षण करने वाली संस्था के संघटन, उसके 
अधिकार और काये का निदंश शामिल होगा । 

सैनिक हृदबन्दी की रेखा निश्चित करने में ही पूरे चार मास का समय 
व्यतीत हो गया | अन्त में २७ नवम्बर, सन्‌ १३५१ को यह समस्या हल हो 
सकी । दूसरी समस्या का मामला पुनः उलक्त गया | अनेक राजनीतिक प्रश्न 
सामने आ गये । उतार-चढ़ाव प्रारम्भ हो गया | किसी प्रकार इस आधार पर _ 
विराम सन्धि का मामला तय हो सका कि सन्धि के लागू होने के तीन मास 
के बाद आपसी बातचीत के द्वारा कोरिया से विदेशी सेनाओं को हटाने तथा 
शान्तिपूर्श ढंग से कोरिया की समस्या इल करने के लिए. उच्च-स्तर पर राज- 
नीतिक सम्मेलन आयोजित हो । विषय-सूची का पहला कारय समाप्त करने में 
जहाँ चार मास लगे, वहीं दूसरा कार्य उपयुक्त रूप में पाँच मास के बाद पूरा 
हो सका । इसके बाद तो रूगढ़ा लम्बा हो गया । <द्ध-बन्दियों को हटाने के 
प्रश्न को लेकर मामला बुरी तरह उलझ गया और ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि युद्ध की आग पुनः भड़क उठेगी। एक और यह स्थिति थी, दूसरी ओर 
संयक्त राष्ट्रसंघ में वाक्‌ - युद्ध जारी था। स्थिति को खराब न होने देने की _ 
चेष्टा में भारत ने पुनः महत्त्वपूर्ण भाग लिथा । 

१६ अक्टूबर, सन्‌ १६५२ को होने वाली संयुक्त राष्ट्रसंध की साधारण 
सभा की ३८७वीं बैठक में संघ के सातवें भ्रधिवेशन में विचाराथ प्रस्तुत किये 
जाने वाले विषयों की जो सूची निश्चित की गयी, उसमें कोरिया को समस्या 
भी शामिल थी। इसके श्रनुसार ३ दिसम्बर, सन्‌ १६५४२ को साधारण सभा 
के प्रारम्भिक अधिवेशन में कोरिया की समस्या सामने शआ्आायी। सर्व प्रथम 
संयुक्त शष्ट्रसंघ के कोरिया कमीशन की रिपोर्ट सामने आयी | इस पर विचार 
ध्यक्त करते समय कोरियाई गणराज्य के प्रतिनिधि ने जिसे विचार-विमश ्‌ में 
भाग लेने के लिए, आमन्त्रित किया गया था, रिपोर्ट के कई अंशों की श्रालोचना 
की | अन्य प्रतिनिधियों ने संक्षेप में श्रपने विचार व्यक्त किये | बहस मुख्यतः 
इन बातों तक सीमित थी--( १ ) कोरियाई प्रश्न का पहला इतिहास और 
विशेषतः वहाँ युद्ध प्रारम्म करने की जिम्मेदारी, ( २ ) पानमुनजान बातो की 
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प्रगति श्रोर वहाँ वातां में जिच उत्पन्न होने की जिम्मेदारी किस पर एवं ( ३ ) 
युद्ध-बन्दियों की वापसी का मामला । बहस में भाग लेने वाले अधिकतर 
प्रतिनिधियों ने यह मत व्यक्त किया कि “कोरिया की समस्या में ' अन्तभुक्त 
राजनीतिक मामलों पर बहस करने से पूर्व कोरिया में युद्ध को रोकना आव- 
श्यक है ओर विराम-सन्धि के मार्ग में बाधक दिखाई देने वाला सर्वप्रमुख 
प्रश्न युद्धबन्दियों की वापसी का ही है |” इस प्रश्न पर ही सर्वप्रथम विचार 
प्रारंभ हुआ। प्रथमतः साधारण सभा की राजनीति समिति में जिसकी बैठक 

२२ अक्टूबर से २ दिसंबर, १९५४२ तक हुई, कोरियाई युद्धबन्दियों की वापसी 

के प्रश्न पर पाँच प्रस्तावों के प्रारूप पेश किये गये | इनमें पहला प्रस्ताव 

संयुक्त रूप से इक्कीस राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित था जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और 

आस्टू लिया आदि शामिल थे । दूसरा प्रस्ताव सोवियत रूस का, तीसरा 

मेक्सिको का, चौथा पेरू का ओर पाँचवोँ भारत का था। भारत के प्रस्ताव 

में दोनों पत्तों की बातें रखने की चेष्टा की गयी थी, अतः सबसे पहले इस पर 

ही विचार करने का निशेय समिति ने किया ।!' १ दिसंबर १६३२ को संशो- 

घित रूप में भारत का प्रस्ताव बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला; क्योंकि रूस इससे सहमत 
नहुआ। 

... यद्यपि उपयुक्त प्रस्ताव पेश करने से पूर्व भारत ने कोरियाई युद्ध से संबन्धित 
सभी देशों को राय ले ली थी और यथासाध्य सब के मत को प्रस्ताव में अधिक 
से अ्रधिक स्थान देने का प्रयास किया था, तथापि रूस और उसके समर्थक 
राष्ट्रों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लगभग अ्रढ़ाई मास के बाद उपयुक्त 
प्रस्ताव के संदर्भ में नेहरूजी ने कोरियाई समस्या का उल्लेख जिस रूप में 
किया, उसमें प्रस्ताव की प्रष्ठभूमि का विवरण भी मिलता है। नेहरूजी ने 
कहा थां--' सुदूर पूर्व की समस्याओं पर विचार संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यक्रम में 
शांमिल है। राष्ट्रसंघ के आगामी अधिवेशन में इन पर विचार होगा | मैं 
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अभी यह नहीं कह सकता कि उस समय हमारे प्रतिनिधि को क्या कहना होगा, 
क्योंकि आगामी दो-तीन सप्ताह के अन्दर घटने वाली घटनाओं पर ही सब कुछ 
मिभर होगा। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर वह उसी 
नीति का अनुसरण करेंगे जो नीति हमारी है। में संयुक्त राष्ट्संघ में भारत के 
_ द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ कहना 
चाहता हूँ । जब से कोरियाई युद्ध आरम्भ हुआ है, तब से इधकी समस्या के 
साथ भारत का गहरा सम्बन्ध रहा है।यह इसलिए नहीं कि हम दूसरों के मामले 
में हस्तक्षेप करना चाहते हैं या किसी को धमकी देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए 
कि समस्या को सुलकाने में सहायता करने को दृष्टि से अन्य राष्ट्रों को अपेक्षा 
हमारी स्थिति श्रधिक अच्छी है। वहाँ संघर्ष-रत राष्ट्रों से हमारा सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण है । हमने कोरिया की विपत्ति-प्स्त जनता के प्रति अ्रपनी जिम्मेदारी 
महसूस की ओर यह प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि कोरिया का सर्वनाश और 
ध्वंस किसी भी मूल्य पर रोका जाना चाहिये ।?? 

“में पिछुला इतिद्दास नहीं दोहराना चाहता । हमने अनेक कदम उठाये 
जिनका फल तत्काल नहीं मिला लेकिन बाद में जिन्हें सही मान लिया गया । 
सुदूर पूर्व की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे पहले हमारा ध्यान जिस बात पर 
जाता है, वह हे आज की अस्वाभाविक स्थिति। जब तक महान देश चीन से 
याता नहीं की जाती, तब तक कोई प्रभावकारी कार्य पूरा नहीं हो सकता | 
यही कारण है कि हमने प्रारम्भ में ही चीन को मान्यता प्रदान की और संयुक्त 
राष्ट्रसंध एवं उसके बाहर अ्रन्य देशों से भी इस नीति को बिना इस बात पर 
ध्यान दिये श्रपनाने का अनुरोध किया कि वे चीन की नीति पसन्द करते हैं 
या नहीं | चीन-सम्बन्धी तथ्य बिलकुल साफ हैं और मैं समभता हूँ उसे मान्यता 
न प्रदान करना बुनियादी रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र ओर उसकी 
भावनाओं का उलंघन करना दे। कोई भी यह नहीं कह- सकता कि संयुक्त 
राष्ट्रसंध से एक ही नोति का अनुसरण करने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिषित्त्व की 
आशा की जाती है। दुभांग्यवश संयुक्त राष्ट्संघ में यह घारणा घर करती 
जा रही है । परिणामतः चीन ऐसे विशाल राष्ट्र से इस प्रकार का व्यवहार 
किया गया मानो उसका कोई श्रस्तित््व ही नहीं है और चीन से दूर स्थित 
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द्वीप को चीन का प्रतिनिधि मान लिया गया है। यह असाधारण बात है । 
मेरी समझ में यह तथ्य ही सुदृरपूर्व की समस्या का मूल है। वास्तविकताश्रों 
की उपेक्षा स्वाभाविक रूप में अस्वाभाविक नीति और कार्यक्रम की ओर ते 
जाती है | यही हो रहा है । 

“कुछ मास पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघ में कोरिया-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने 
से पूर्व हम लगातार चीन, युनाइटेड किंगडम, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा 
अन्य राष्ट्रों की सरकारों के सम्पक में रहे । हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना 
चाइते थे जिससे अन्य राष्ट्रों को कुछ परेशानी महसूस होती; क्योंकि इससे 
सहयोग की हमारी आकांक्षाओं के मार्ग में ही कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जातीं. । 
कभी-कभी हम एक राष्ट्र को दुसरे के दृष्टिकोण से भी अवगत करा देते । 
इसके फलस्वरूप हम काफी हृद तक चीन की दृष्टि के अनुकूल प्रस्ताव बना 
सकने में सफल हुए । में यह नहीं कहता कि इसमें शत प्रतिशत चीन की दृष्टि 
का उल्लेख है लेकिन निश्चय ही इसमें उसके विचारों का प्रतिनिधित्त्व करने 
की कोशिश की गयी है । इसकी मुख्य बात यह है कि बन्दियों की अदला- 
बदली के मामले पर जनेवा कंवशेसन पर श्रमल करना चाहिये । 

“दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि यद्द प्रस्ताव केवल बंदियों 
की श्रदला-बदली के सम्बन्ध में था । जो यह जानना चाहते हैं कि युद्ध-बंदी 
का उल्लेख इसमें क्‍यों नहीं है, वह विवाद के तथ्य को भूल जाते हैं | सब 
जानते हैं कि इससे पूव डेढ़ वर्ष से पानमुनजान में संघधि-बाता हो रही थी । 
बढ़ी मुश्किल से बंदियों की अदला-बदली को छोड़ कर अन्य मामलों के 
सम्बन्ध में समभोता हो सका । स्पष्ट है कि विराम संधि का पहला लक्ष्य युद्ध- ' 
विराम था | समभौते का प्रथम परिणाम भी यही रहा | इसलिए श्रब तक के 
अनिर्णीत प्रश्न को इमने लिया । यह भी उस समभोौते के अश्रधीन जिसके 
सम्बन्ध में करार हो चुका था। प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उन सिद्धान्तों पर, 
जिन पर वह आधारित है, विस्तार से विचार कर लिया गया था। नवम्बर के 
प्रारम्भ में इन सिद्धान्तों की सूचना चीनी लोक गणुतन्त्र को उसकी राय जानने 
के निमित्त दे दी गयी थी । याददाश्त के आधार पर में कह रहा हूँ कि कुछ 
समय पूर्व हमें यह सूचित किया गया था कि उन पर सावधानी से विचार 
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किया जा रहा है । मैं यह कह सकता हूँ कि अनेक अवसरों पर हम विभिन्‍न 
राष्ट्रों द्वारा जिनमें चोन भी शामिल है, घैये के साथ शान्ति-स्थापना की चेष्टा 
करते रहने के लिये प्रोत्साहित किए गए | हमारा यह इरादा नहीं रहा कि 
जहाँ हमारी पूछ न हो, वहाँ मी हम जायें। यह सत्य है कि चौन सरकार ने. 
हमसे सहयोग करने का वादा नहीं किया लेकिन यह भो क्क्ूठ नहीं है कि उसने 
ऐसा करने से इनकार भी नहीं किया | हमने यह महरूुंस किया कि किसी प्रकार 
की आपत्ति के बिना हम अपने प्रयास में आगे बढ़ सकते हैं | यह गलत 
निर्णय हो सकता है लेकिन फिर भी हमने काफी प्रगति की । जिन सिद्धान्तों को 
हमने निर्धारित किया उनमें और प्रस्ताव में कोई बड़ा अन्तर न रद्द; फिर भी 
सम्बन्धित देशों के पास हमने उसे भेजा | प्रस्ताव को पेश किये कुछ दिन 
बीत चुके हैं । सदन को याद होगा, पहली प्रतिक्रिया यह हुईं कि संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ने इससे असहमति प्रकट की श्र तत्काल इसे अस्वीकार कर दिया । 
तब हमें यह शात न था कि रूस और चीन की प्रतिक्रिया क्‍या होगी । श्रन्त 
में उन्होंने हमें सूचना दी कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ लोगों की 
राय में इस पर इसमें प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए था। यह सत्य है कि केवल 
किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से ही कुछ हो नहीं जाता, यदि लक्बं समभेता 
करना न हो | हमने यह महसूस किया । लेकिन दूसरी ओर बहुत से विकल्प भी 
न ये। संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व 
बहुत से दूसरे लोगों का रुख आआक्रामणात्मक रहा और निस्सन्देह उन्होने 
स्थिति अधिक खराब कर दी होती । यदि ऐसा अवसर श्राता तो हम उनसे 
सहमति न प्रकट करते और हमारा मत उनके विदुद्ध होता। रूस या पूर्वी 
यूरोप के किसी अन्य राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में तत्काल युद्ध-विराम पर 
जोर दिया गया था | हमने युद्ध-विराम का स्वागत ही किया होता लेकिन स्पष्ट 
था कि यह प्रस्ताव स्वीकर न द्ोगा । अनेक राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि 
पूरे एक वर्ध की बहस के बाद और युद्ध के दबाव के बावजूद बंदियों-सम्बन्धी 
मामला तय न हुआ तो युद्ध-विराम के बाद भी यह तय न द्ोगा | इसलिए 
उन्होंने वार्ता तव॒ तक जारी रखने के कार्य को तरजीह दी जब तक सभी 
सम्बन्धित देशों के सनन्‍्तोष के अनुकूल अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाय । 
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जहाँ तक हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध था, यह कठिन कार्य था। इसका व्यापक 
रूप से समर्थन हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ प्रमुख सम्बन्धित देश इससे 
सहमत न हुए ।?? * 

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में जो भाव नेइरूजी ने फरवरी, १६५३ के में व्यक्त किये, अगले दो 
मास के अन्दर हो उनकी यथार्थता भी सिद्ध हो गयी ओर आगे चल कर 
प्राय; सभी राष्ट्रों ने जिनमें रूस भी शामिल था, मुक्त कश्ठ से भारत के प्रयास 
की सराहना की । भारत-स्थित सोवियत राजदुत ( सितम्बर, १६४३ ) भरी 
ईवान ए० बेनेदिक्तोबने मास्को लोट कर ह अक्तूबर, १६५४३ को कहा 
था-- “कोरिया का युद्ध समास करने में भारत सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया है। यह असंदिग्ध है। एशिया में शान्तिपूर्श निपदरे की कारंवाई में 
भारत का जो भाग हो सकता है, उसके महत्त्व को नजर अन्दाज करना. 


कठिन है |?” न क्‍ ॒ 
विराम-सन्धि के सम्बन्ध में पानमुनजान में चलने वाली वातां अन्ततः१ 


अप्रेल, १६३३ में सफल होती दिखाई दी। बीमार और घायल बंदियों की 
अदला-बदली के समभोते पर दोनों पक्षों ने ११ अ्रप्रोल, १६५३ को इस्ताक्षर . 
कर दिये | इसके फलस्वरूप शेष बातों के सम्बन्ध में समझोता होने की आशा 
कुछ प्रबल हुई लेकिन शीघ्र हो गशुटबंदी जन्य अन्तर्राष्ट्रीय तिकड़मबाजी के ह 
फलस्वरूप पुनः निराशा के बादल मैंडराते नजर आने लगे | संयुक्त राष्ट्र 
संघ की श्रोर से विराम-सन्धि वातां में माग लेने वाले प्रमुख अधिकारी लेफ्टि- 
नेश्ट जेनरल विलियम हेरीसन ने यह प्रस्ताव रखा कि विराम सन्धि समझौते 
के अन्तगंत अपने देश में लोटने से इनकार करने वात्ते बंदियों के निष्पक्ष 
संरक्षक के रूप में पाकिस्तान नियुक्त किया जाय ( ४ मई, १४९३ )। निष्पक्ष 
संरक्षक के रूप में पाकिस्तान की नियुक्ति के प्रस्ताव को कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों 
ने न तो स्वीकार किया, न अस्वीकार। इस दिन वाता दूसरे दिन के लिए 
स्थगि त हो गयी । इसके पश्चात्‌ ही घटनाओं की गति की दिशा में ऐसा 


१. पार्लिमेण्ट के समक्ष राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस में नेहरूजी का भाषण-- 
१७ फरवरी, १६५३ । 
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परिवतेन हुश्रा कि रूख ओर चीन तो भारत की ओर ऊ्रुक गये किन्तु अ्रमेरिका 
उससे सिंच गया । यह भारत ओर चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का महतत्त्वपूर् 


अध्याय तो है ही, साथ ही भारत की विकासशील परराष्ट-नीति का भी परि- 
चायक है। . 


पाकिस्तान को संरक्षक-राष्ट बनाने के प्रस्ताव का यद्यपि कम्युनिस्ट 
प्रतिनिधियों ने स्पष्टतः प्रतिवाद नहीं किया किन्तु प्रकारान्तर से किया उन्होंने 
यही । ६ मई, १४५३ को प्रमुख कम्युनिस्ट प्रतिनिधि जेनरल नाम इल ने 
लेफ्टनेएट जेनरल विलियम हैरिसन के प्रस्ताव के मुकाबित्ले में श्रपना एक 
अधष्ट सूत्रीय प्रस्ताव उपस्थित कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्पी 
' नहीं थी। इसके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदर कार्यालय से प्र स्ट टूस्ट आफ 
इण्डिया के संवाददाता द्वारा प्रेषित समाचार में कह्दा गया था--अ्रष्टसूत्रीय 
कम्युनिस्ट प्रस्ताव के अध्ययन की तत्काल यहाँ यह प्रतिक्रिया हुई कि यह . 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा द्वारा ३ दिसम्बर, १३५२ को स्वीकृत भार- 
तीय प्रस्ताव के सहश्य ही है । इस प्रस्ताव के कई अंश अचक्षरश; भारतीय 
प्रस्ताव से ले लिये गये हैं ।?”' शअस्तु, वार्ता का क्रम जारी रहा और झंत में 
प८: जून, १६%३ को बंदियों की अदला-बदली के लिए, तटस्थ राष्ट्र वापसी 
आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में समकोता हा गया । इस समभोते के अनु- 
सार भारत को जो दायित्त्व सौंपा गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों 
पक्षों का विश्वास श्र्जित करने में उसे अभूतपूर्व सफलता प्रास हुई | सम- 
भौते में यह स्वीकार किया गया कि तथस्थ राष्ट्र वापसी श्रायोग में भारत, 
स्वीडन, स्वीटजरलेण्ड, पोलेए्ड ओर चेकोस्लोवाकिया का एक-एक प्रति- 
निधि रहेगा | शान्ति बनाये रखने के लिए. केवल भारत ही कोरिया में अपने 
सेनिक नियुक्त करेगा ओर आयोग का अध्यक्ष भी वह्दी होगा । इस दायित्त्व 
का निवांह भारत ने जिस प्रकार किया, वह इतिहास की अ्रभूतपूर्वे घटना हे 
शोर यथास्थान उसका उल्लेख किया जायगा। यहाँ पहले यह बताना आव- 
श्यक है कि उपयुक्त विकट प्रश्न पर समझोता होने से शान्ति स्थापना की 


विद असनिलण 
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आशा शत-प्रतिशत दृढ़ हो गयी श्लोर लगभग डेढ़ मास बाद वह फलवबती 
भी हुईं । २७ जुलाई, १६५१३ को संयुक्त राष्ट्संघ की ओर से जेनरल 
विलियम हेरिसन तथा कम्युनिस्टों की ओर से जेनरल नामइल ने 
पानमुनजान में ०६-३२ बजे ( भारतीय समय ) विराम सन्धि सम- 
भोते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस समभौते के अनुसार ही यह तय किया 
गया कि कोरिया की समस्या को अन्तिम रूप में हल करने के लिए 
सम्बन्धित देशों का राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जाय | जब यह निश्चित करने 
का समय उपस्थित हुआ कि राजनीतिक सम्मेलन में कौन-कौन से देश भाग 
लें, तब भारत पुनः एक बार और सामने आरा गया लेकिन विचित्र परि- 
स्थितियों में | इस सम्बन्ध में होने वाली वार्ता में रू और चीनी गणराज्य ' 
ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि भारत को भी राजनीतिक सम्मेलन में आाम- 
' न्वरित किया जाय लेकिन श्रमेरिका ने किसी की एक न चलने दी। सर्व 
प्रथम संयुक्त राष्ट्रसंध में अमेरिका के प्रमुख प्रतिनिधि श्री हेनरी कैबेट लाज 
ने राजनीतिक सम्मेलन में भारत और रूस को शामिल किये जाने के सुझाव 
का विरोध किया | अमेरिका की इस नीति की भरत्सना 'न्यूयाक पोस्ट? ऐसे 
पत्र को भी करनी पड़ी । उसने इसकी टीका करते हुए लिखा कि “कोई 
भी, जिसका होश दुरुस्त हो, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि 
कोरिया की घटनाओं से भारत और रूस का सम्बन्ध नहीं है |!” एक ओर 
यह स्थिति थी और दूसरी ओर रूस भारत के पक्ष में प्रस्ताव पेश कर रहा 
था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक समिति में १८ श्रगस्त, १६५३ को 
सोवियत यूनियन की ओर से उसके प्रतिनिधि भ्री विशिस्की ने यद्ट प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया कि कोरियाई सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोबियत 
यूनियन, कम्युनिस्ट चीन, भारत, पोलेण्ड, स्वीडन, बसा, उत्तरी कोरिया 
और दक्षिणी कोरिया भाग लें।?? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को 
शामिल करने का विरोध करने का निर्णय किया | उसके इस निर्णाय की 
ब्रिटेन और पेरिस तक में कड़ी टोका की गयी । पश्चिमी एशिया के उन देशों ने 
भी जो स्पष्टतः अमेरिका के प्रभाव में थे, इस पर खेद प्रकट किया | 
२५ अगस्त, १६५३ को राजनीतिक समिति में हुई बहस में भाग लेते हुए. इराक 
रू दि 
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के प्रतिनिधि श्री अवानी खलीदी ने कह्ा था कि “भारत की उपस्थिति से 
सफलता मिलने की आशा बढ़ जायगी ।?? अन्य अनेक राष्ट्रों ने भी भारत 
को सम्मेलन में शामिल करने का समर्थन किया । शांति की नीति के समर्थक 
भारत ने अ्रमेरिका के हठ को देखकर और यद्द देखकर कि पाकिस्तान भी 
उसका विरोध कर रहा है, स्वयं ही मेंदान से ह्‌ठ जाना उचित समझता | 
र८ श्रगस्त, १६५३ को अप्रत्याशित रूप में उसने अपना नाम वापस त्तेकर इस 
विवाद को समाप्त कर दिया ओरे प्रत्यक्ष रूप से अन्तिम रूप में शान्ति-वातां 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया | अमेरिका द्वारा भारत के विरोध का कारण उसके 
परराष्ट्र मंत्री ओऔ डलेस के शब्दों में यद था--' कोरिया में अन्य संयक्त राष्ट्रों 
का साथ न देने का मूल्य भारत को इस रूप में चुकाना पड़ा कि वह कोरियाई 
राजनीतिक सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया ।?? श्रस्तु, श्रमेरिका का 
रुख यद्यपि प्रतिशोधात्मक था, तथापि भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया 
ओर उसने अपने इस मलमभूत मन्तव्य को नह्टों बदला कि “चीनी लोक गणतंत्र 
से समभोता किये बिना कोरिया की समस्या हल नहीं हो सकती ।! 

कोरियाई राजनीतिक सम्मेलन के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ में कोई निर्णय न हो 
सका । अन्ततः फरवरी, १६५४ में चार बड़े राष्ट्रो--अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और 
फ्रांस के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन बर्लिन में-हुआ और इसके निर्यानुसार 
कोरिया तथा हिन्दचीन की समस्याओं पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ से विचार करने के लिए 
जनेवा में २६ श्रप्रेल १६९१४ से २१ जुलाई, १६५४ तक संबन्धित राष्ट्रों का 
सम्मेलन हुआ । इसके फलस्वरूप हिन्दचीन में तो युद्ध रुक गया किन्तु कोरिया 
के मामले में कोई प्रगति नहीं हुईं। भारत को इसमें शामिल होने के लिए श्राम 
न्त्रित नहीं किया गया था किन्तु गेररस्मी तरीके से भारत के प्रतिनिधि भ्री कृष्ण॒- 
मेनन ने दोनों सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए जो प्रचणड प्रयास किया, 
इतिहास में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | इसके फेलस्वरूप भारत और 
चीन एक दूसरे के - शर अधिक निकट आरा गये । चीन के प्रधान मन्त्री और 
परराष्ट्र मन्‍त्री श्री चाश्रो एन लाई ने ११ अ्रगस्त, १६२४ को चीन की केन्द्रीय 
लोक सरकार की परिषद के १३वें अधिवेशन में वेदेशिक मामलों की जो 
रिपोट पेश की, उसमें भारत के उपर्युक्त प्रयास की सराहना की गयी है। 
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रिपोर्ट में कहा गया है कि “कोलम्बो शक्तियों ने, खासतोर पर भारत ने हिन्द- 
चीन विराम-सन्धि सम्पन्न करानेके लिए जो कोशिशें की, उसका जनेवा सम्मे- 
लन की सफलता में काफी योग रहा है |” 

कोरिया में शांति स्थापित कराने तथा चीन के महत्त्व को बराबर प्रकाश में 
लाते रहने के भारत के प्रयास की कह्दानी अधूरी रह जायगी यदि कोरिया में 
तटस्थ राष्ट वापसी आयोग के श्रध्यक्ष के रूप में भारत के सैनिकों के महत्त्व 
पूर्ण कार्य का उल्लेख न किया जायगा। २७ जुलाई, १३५४ के समभोते 
के अनुसार भारत ने कोरिया में संरक्षक सेना भेजने का उत्तरदायित्त्व वहन 
करना स्वीकार कर लिया था। & अ्रगस्त, १४९३ को उसने श्रपना अग्रिम दस्ता 
कोरिया में भेजा । उस दुरस्थ देश में जाकर भारतीय सैनिकों ने समझौते का 
पालन कराने के लिए पूर्ण निष्पक्षता के साथ जो कार्य किया, इतिद्ास में 
उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। उसने जहाँ एक ओर अमेरिकी सेना के 
हथकंडों का पर्दाफाश करने में हिचक नहीं प्रकट की, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट 
पक्ष के श्रनुचित दबाव को भी नहीं माना । बाद में सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों ने 
मुक्त कएठ से यह स्वीकार किया कि तटस्थ राष्ट्र वापसी आयोग ओर 
संरक्षक सेना--दोनों के भारतीय अफसरों और सैनिकों ने निष्पक्षता के साथ 
अपने कर्तव्य का निर्वाह किया | इस कतेव्य का निवांह करते समय भारत को 
दक्षिणी कोरिया की खरी-खोटी खूब सुननी पड़ी। दक्षिणी कोरिया ने तो भारतीय 
सेना के विरुद्ध बल-प्रयोग तक करने को घमकी दे डाली । समझौते की शर्तों 
के विरुद्ध उसने बहुत से सेनिकों को छोड़ कर हंगामा भी खड़ा कर दिया | 
भारत ने घय के साथ सभी संकटों ओर घमकियों का सामना किया | वह 
पहले से ही जानता था कि कोरिया में उसका काम आसान नहीं हे । संरक्षक 
सेना के पहले दस्ते के रवाना होने के समय ही परिडत जवाहर लाल नेहरू ने 
यह बात स्पष्ट कर दीथी। उन्होंने कह्य था कि यद्यपि यह मारत और 
भारतीय सेना के लिए. सम्मान की बात है तथापि इसमें जिम्मेदारी भी बहुत 
अधिक है |” 
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“सितम्बर, १६२४ के प्रारम्भ में, कोरिया के छोटे से असेन्‍्यीकृत क्षेत्र में 
पहुँचते ही संरक्षक सेना अपने काम में जुट गयी। शीघ्र ही प्रारम्मिक व्यवस्था 
पूरी कर डाली गयी । हिन्द नगर ( तटस्थ राष्ट्र वापसी आयोग का सदर 
मुकाम ) और नयी दिल्‍ली के बीच बेतार के तार का सम्बन्ध जोड़ लिया गया, 
स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था पूरी कर डाली गयी और एक क्षुत्रवर्ती श्रस्पताल 
खोल दिया गया । २४ सितम्बर १६९४४ तक उन्होंने युद्ध-बंदियों को अपनी 
देख-रेख में ले लिया । कुल २२, ४8२ उत्तरी कोरियाई ओर चीनी, रे९ै६ 
दक्षिण कोरियाई ओर ब्रिटिश बंदी थे ,? 

“इचघर, तटस्थ राष्ट्र वापसी आयोग ने कार्य-प्रणाली के नियम आदि 
बना लिये ओर युद्ध बंदियों के नाम एक संदेश में उन्हें यह विश्वास दिलाया 
कि वे निर्भय होकर वापस जाने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं 
ओर आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि इस काम में उन पर किसी प्रकार 
का दबाव न डाला जाय | उन्हें यह मी बताया गया कि २६ दिसम्बर को बंदियों 
के देशों के प्रतिनिधि उन्हें उनके अधिकारों के विषय में समभराय्येंगे तथा 
वापस देश जाने के विषय में जो बंदी ६० दिनों तक अपना निणंय न बतायेंगे,, 
वे उससे बाद और ३० दिनों तक संरक्षक सेना के अधीन रहेंगे। इन मे० 
दिनों में राजनीतिक सम्मेलन बंदियों के भविष्य के विषय में निणाय करने का 
प्रयत्न करेगा ।?? 

“जिस दिन बंदियों को समभाने का काम शुरू होने वाला था, उसके 
एक दिन पहले ही संरक्षक सेना के अफसरों ओर जवानों के घेरे तथा चतुरता 
की परीक्षा का समय आ गया । चीनी युद्ध-बंदी, मेजर एम० एस ग्रेवाल को 
जबरदस्ती घसीट कर अपने श्रह्मयते में ले गये ओर यह कहने लगे कि जब 
तक वापस भेजे गये उनके साथियों को वापस न बुलाया जायगा तब तक मेजर 
ग्रेवाल न छोड़े जायेंगे । जब बंदी मेजर ग्रेवाल को ले जा रद्दे थे, उस समय 
लांस नायक ठाकुरसिंह उनकी मदद के लिए श्रपनी जान को खतरे में डाल 
कर दौड़े हुए शिविर के श्रन्दर गये। इस वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र 
से विमूषित किया गया । कुछ बंदियों ने मेजर ग्रेवाल को भीतर ह्टी रोक रखा 
था और शेष, बड़ी धमकी भरे ओर हिंसात्मक दद्ल से बाहर ही प्रदर्शन कर 
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रहे थे | संरक्षक सेना के सेनापति मेजर जेनरल थोराट के चतुरता पूर्ण और 
शान्त व्यवहार से स्थिति काबू में आयी ओर मेजर ग्रेबाल को बंदियों ने वापस 
लौटाया |?” इस प्रकार के ओर भी अवसर आये लेकिन तटस्थ राष्ट्र वापसी 
आयोग के भारतीय अध्यक्ष लेफ्टिनेएट जनरल के० एस० थिमेय्या तथा उनके 
साथियों ने घेयें से सबका सामना किया और मारत की प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार 
भी ऑआँच न आने दी । यद्यपि उपद्रव कराने की चेष्टा काफी की गयी--यहाँ 
तक कि राशन में छिपा कर वायरलेस सेट तथा शस्रासत्र तक संयुक्त राष्ट्रीय 
सैनिकों के पास भेजे गये, लेकिन भारतीय सैनिकों की सतकंता और दृढ़ता से 
शान्ति भंग न होने पायी और भारत ने अपना काम पूरा किया । 


४ ] क्‍ सीम शोर नेहरू 


तिब्बत की समस्या 


कोरिया के युद्ध से भारत का कोई सीधा सम्बन्ध न था। इस मामले में 
भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल की दिलचस्पी का आधार उनका यह 
आदर्श ही रद्द कि किसी राष्ट्‌ के आन्तरिक मामले में बाह्य राष्द को हस्त- 
ज्ञेप न करना चाहिये और मानवता की रक्षा एवं उसके विकास के लिए यह 
आवश्यक है कि मतभेदों का निपठारा आपसी बातचीत के द्वारा किया जाय- 
युद्ध से नहीं । संयोगवश कोरिया का युद्ध प्रारम्भ होने के चार मास बाद ही 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिससे भारत के स्वार्थ का सीधा सम्बन्ध था | यह 
स्थिति चीन की नीति के कारण उत्पन्न हुईं | इस मामले को पं० जवाहर 
लाल नेहरू ने जिस बुद्धिमत्ता से सुलकराया उसके कारण भारत-चीन की मेत्री, 
बावजूद इस बात के और भी दृढ़ हुई, कि भारत ने प्रत्यक्षतः चीन की उपयु क्त 
नीति को श्रसंगत बताया था । द 

७ अक्टूबर, सन्‌ १६२१० को चीन ने तिब्बत को साम्राज्यवाद के चंगुल से 
मुक्त करने के लिए अपनी सेना वहाँ भेजी ।” भारत में इसकी व्यापक प्रति- 
क्रिया हुईं । यह स्वाभाविक भी था; क्योंकि तिब्बत में भारत के व्यापार को 
काफी लम्बे श्रर्से से संरक्षण प्रास रहा है। उसका एक प्रतिनिधि भी तिब्बत में 
रहता था । भारत की चिन्ता का दूसरा कारण था--तिब्बत की भौगोलिक 
झवस्थिति | यह कश्मीर, नेपाल और भूटान के बगल से होता हुआ चीन की 
सीमा तक विस्तृत है और दक्षिण में हिमालय की तथा उत्तर में ऊनल्ुन की 
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पहाड़ियों से घिरा है । यहाँ व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल होने पर उसका 
प्रभाव भारत पर मी पड़ सकता है| इन्हीं कारणों का यह परिणाम था कि 
चीनी सेना के श्रभियान के साथ-साथ भारत में इसके सम्बन्ध में अनेक प्रश्न 
खड़े हो गये । तरह-तरह के विचार प्रकट किये जाने लगे । भारत की सुरक्षा 
की समस्या उपस्थित की गयी । संसद में नेहरूजी से इस सम्बन्ध में अनेक 
प्रश्न पूछे गये । यह समय था जब भारत और चीन में तनाव उत्पन्न हो 
सकता था लेकिन चीन के सम्बन्ध में नेहरूजी के वास्तविक दृष्टिकोण के कारण 
स्थिति उलझक न पायी । नेहरूजी इस बात को मानते थे कि तिब्बत पर चीन 
का ही प्रभुत्त्त माना जाता रहा है । यह ऐतिहासिक तथ्य है। यह बात द्सरी 
है कि यह अनेक उलभनों से घिरा हुआ है! सन्‌ १८७३ से लेकर सन्‌ १६१८ 
तक के तिब्बत के इतिहास यें अनेक बार यह तथ्य दोहराया गया है। इसमें 
शक नहीं है कि दलाई लामा ने तिब्बत पर चीन के राजनीतिक भरभुत्त से 
पीछा छुड़ाने की कोशिश बार-बार को किन्तु उन्हें सफलता कभी नहीं मिली । 
इसमें भी शक नहीं है. कि इस खुराफात के पीछे ब्रिटेन का बहुत हाथ रहा 
ज्ञेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली । सन्‌ १६०६ में ब्रिटेन आर चीन में जो 
समभौता ( पीकिंग समभौता ) हुआ, उसमें ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की 
प्रभुता स्वीकार की | इतिहास यह बताता है कि लार्ड कर्जन ( भारत में गवर- 
नर जनरल ) के कार्यकाल तक तिब्बत पर चीन की प्रभुता बिना किसी मीन- 
भैख के स्वीकार की जाती रही । जहाँ तक सीमा का सवाल है, उसके सम्बन्ध 
में भी सन्‌ श्य&० में भारत श्रौर चीन में जा अन्तरोष्ट्रीय समभोता हुआ, 
उसमें मी तिब्बत में चीन की प्रभुतता स्वीकार की गयी थी । सन्‌ १६०६ की 
ब्रिटेन-चीन सन्धि के बाद सन१६०७ में ब्रिटेन और रूस में एक समझौता 
हुआ जिसमें उपयु क्त तथ्य दोहराया गया | सन्‌ १६१४ के महायुद्ध का लाभ 
उठाकर ब्रिटेन ने पुनः एक बार तिब्बत पर कब्जा करना चाहा लेकिन उसे 
सफलता न मिली | तिब्बत और ब्रिटेन ने इस दौरान में जिस समभोते पर 
हस्ताक्षर किये उसका विरोध करने के लिए उस समय भी चीन ने अपनी 
सेनाएं तिब्बत में भेजी थी लेकिन आन्तरिक गड़बड़ी के कारण चीनी सेना 
. का अभियान असफल रहा और तिब्बत ने सफलतापूर्वक चीन का सामना किया। 
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तिब्बत पर चीनी लोक गणतन्न्न की सेना की चढ़ाई के समय नेहरूजी ने 
बस्तुस्थिति की कभी उपेक्षा नहीं की। चीनी सेना के अ्मिमान से पूर्व की 
घटनाएँ ऐसी थीं, जिनकी उपेक्षा चीन भी नहीं कर सकता था और यह 
बात नेहरूजी से छिपी न थी। दलाई लामा की सरकार ने साम्राज्यवादी देशों 
के इशारे पर ८ जुलाई, सन्‌ १४४६ को चीन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने 
की घोषणा की । इसके अनुसार तिब्बत-स्थित चीनी अधिकारियों को तिब्बत 
छोड़ने की आशा भी दे दी गयी । दरअसल तिब्बत अन्तरांष्ट्रीय राजनीतिक 
कशमकश का अखाड़ा बन रह्य था| यहाँ की दलाई लामा सरकार को अन्त- 
राष्ट्रीय मान्यता तक प्रदान करने की तैयारी कर ली गयी थी। अजीब हालत 
थी और इस हालत का मुकाबला चीन को करना था । उसने अपने तरीके से 
यह किया भी । नेहरूजी ने यह तरीका पसंद नहीं किया ओर अपनी राय से चीन 
सरकार को अवगत करा दिया। तिब्बत पर चीनी सेना के अभियान के लगभग 
दो मास बाद ६ दिसंबर, सन्‌ १६३० को भारतीय लोक सभा में परराष्ट्र-नीति 
पर बहस प्रारम्भ दुरते हुए, नेहरू जी ने तिब्बत के सम्बंध में जो कुछ कहा, उसमें 
उपर्युक्त विरोध का उल्लेख भी शामिल है। नेहरूजी ने कहा था-- “तिब्बत 
में चीनी सेना के अ्रभियान के सम्बंध में इससे पूर्व प्रातः कुछ प्रश्न किये गये 
थे. ..२०३४६ «जहाँ तक हमारा सम्बंध है, तिब्बत का मामला बहुत साधारण 
है। जब चीनी लोक गणतत्र की सरकार ने, तिब्बत को मुक्ति? के संबंध में 
झपने विचार प्रकट करना प्रारंभ किया तभी भारत की ओर से चीन-स्थित 
उसके राजदूत ने चीन सरकार को भारत के मत से श्रवगत करा दिया था। इमने 
अपनी यह द्वार्दिक आशा प्रकट की कि चीन ओर तिब्बत शांतपू्वंक समस्या इल 
कर लेंगे। इमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि तिब्बत के सम्बंध में हमारी कोई क्षेत्रीय 
या राजनीतिक अमभिलाषा नहीं हैं । उससे हमारा व्यापारिक ओर सांस्कृतिक 
सम्बंध है । इमने चीन को बताया कि इन सम्बंधों को कायम रखने को हमारी 
इच्छा स्वाभाविक हे; क्‍योंकि इससे न ते चीन के मार्ग में अड़चन पड़ती हे, 
न तिब्बत के | हसन अपनी यद्द इच्छा भा उससे नहीं छिपायी कि तिब्बत का 
स्वायत्त-शासन का श्रधिकार जिसका उपभोग वह कमसे कम पिछले चालीस 
वर्षों से कर रहा दे, हम चाहते हैं, कायम रद। हमने ये सभी बात मेंत्री भाव 
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से कहीं। अपने उत्तर में चीन सरकार ने हमेशा यही कह्दा कि हम शांति पूर्वक 
समस्या को इल करना चाहेंगे लेकिन उसने यह भी नहीं छिपाया कि प्रत्येक 
दशा में चीनी सेना का 'मुक्ति अभियान” शुरू होगा। वह तिब्बत को किससे 
मुक्त करना चाहती थी, यह बिलकुल साफ न था। उसने हमे बताया कि 
शांति-पूर्ण इल दृढ़ा जायगा लेकिन इसके सम्बंध में उसने कोई आश्वासन 
हमें नहीं दिया । एक ओर तो वह कहती थी हम शांति-पूर्ण समभोते के लिए 
तैयार दे और दूसरी ओर बार- बार “तिब्बत की मुक्ति? की भी बात करती थी ।?? 
“हमें यह विश्वास हो गया था कि समस्या शांतिपूर्ण ढंग से आपसी वार्ता 
के द्वारा इल कर ली जायगो । जब हमें चीनी-सेना के अ्रभियान का समाचार 
मिला, हमारे दिल पर धक्का लगा | सच तो यह है कि चीन और तिब्बत के 
बीच युद्ध की बात कोई मुश्किल से सोच सकता हे। तिब्बत युद्ध करने की 
स्थिति में नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तिब्बत से चीन को 
कोई खतरा नहीं है। कहा जाता है कि अन्य देश तिब्बत में घड़यन्त्र 
रच सकते हैं। में इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं -कह म्लकता, क्योंकि में 
कुछ जानता ही नहीं हूँ । फिर भी यह निश्चित है कि तत्काल कोई संकट न 
था| आधुनिक युद्ध में हिंसा को शायद प्रतिपादित किया जा सकता है लेकिन 
इसका सहारा तब तक न लिया जाना चाहिये, जब तक सभी रास्ते बंद न 
हो जाँय । यही कारण है कि चीन की कार्रवाई से हमें आश्चर्य हुआ ।?? ' 
चीन से तिब्बत का मुकाबिला ही क्‍या होता | शीघ्र ही मामला समाप्त 
हो गया | पीकिंग में २३ मई, सन्‌ १६२१ को तिब्बत की स्थानीय सरकार और 
चीनी लोक गणतन्त्र के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये । 
इतने पर भी भारत में इसकी चर्चा समाप्त नहीं हुई | यह बराबर बनी रही और 
लम्बे श्रसं तक बनी रही । सीमान्त की सुरक्षा का प्रश्न बराबर उठाया जाता 
रहा | सन्‌ १३२० से लेकर सन्‌ १६४९४ तक अनेक अ्रवसरों पर लोक-सभा 
में परराष्ट्र-नीति पर होने वाली बहस से यह स्पष्ट है । बहुत दिन नहीं हुए । 
माच, १8५४ में सुरक्षा की समस्या की चचा करते हुए संसद में अनेक बातें 
. चेंकजह्षा॥ए ॥,8] 'शषपत्प5 906680065 - 949-955 
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.. कही गयी थीं। इनमें तिब्बत के संबंध में भी कहा गया था। नेहरूजी ने जो उत्तर 
दिया था, वह चीन के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण को साफ करने में काफी सद्दा- 
यक है । २९ माचे, सन्‌ १६५४ को भारत की लोक-सभा में नेहरूजी ने कहा 
था-- शायद कल हमारे कुछ दोस्तों ने हमारी सरहद का जिक्र किया था 
खास कर उस सरहद का जो तिब्बत की तरफ है और जो मेकमोहन लाइन 
कहलाती है । मुझे मालूम नहीं कि उनके दिल में इस बारे में क्‍यों शक पैदा 
हुआ्रा था, क्योंकि मेकमोहन लाइन तो एक माकूल चीज है। वह कोई हवाई 
चीज नहीं हे और इस वक्त हिन्दुस्तान की सरहद है जिस पर हमारे काफी “चेक 
पोष्ट” वर्गरह कायम हे और जहाँ तक हमारा ताल्‍्छुक है, यह सरहद है और 
हेगी | इस पर किसी मुल्क से बहस की बात नहीं है, न इसके बारे में हम 


किसी से बहस करने वाले हैं | तो फिर यह शक किसी के दिमाग में उठने के 
कोई माने नहीं हे ।?? 


यह कम महत्त्व को बात नहीं है कि तिब्बत के मामले में ही चीन से भारत 
का वह समभोता हुआ जो 'पंचशील' सिद्धान्तों की आधार-शिला है और 
जिसकी ओर सारे विश्व को आँखे लगी हे। इस समभौते से भी यह 
स्पष्ट है कि चीन के बारे में श्रपनी दृष्टि के कारण नेहरूजी को घोखा नहीं 
हुआ । २६ अ्प्रेल, सन्‌ १६२७ को चीन की राजधानी पेकिंग में तिब्बत प्रदेश 
में व्यापार और संसग के विषय में भारत औ्रौर चीन के बीच हुए समभौते ' पर 
भारत की ओर से उसके तत्कालीन पूर्णाधिकारी राजदूत श्री नेडियम राघवन, 
तथा चीन की ओर से उसके उप-विदेश मन्‍्त्री भी चांग हात-फ्‌ ने हस्ताक्षर 
किये थे। इस समभोते के प्राक्कथन में उन्हीं पॉच सिद्धान्तों को समभौते का आधार 
माना गया है जिनकी घोषणा २८ जून, सन्‌ १६५४ को भारत के परराष्टर-मन्त्री 
नेहरूजी तथा चीन के परराष्ट्र-मन्त्री भी चाश्रो एन लाई ने नयी दिल्ली में संयुक्त क्‍ 
रूप से की तथा बाद में बर्मा ओर हिन्दएशिया तथा यूरोप के देश यूगोस्लाविया 
के राष्ट्रपति माशल टीटों ने जिन्हें श्रपनाने की घोषणा की । इस समभौते से 
स्पष्ट है कि तिब्बत में भारत के स्वार्थ को कहीं; भी धक्का नहीं पहुँचा | इस 

समभौते के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के नाम जो एक-सा 
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पत्र लिखा था, उससे भी यह जाहिर है। इस पतन्न का ऐतिहासिक मह्दत्त्व हे 
झोर इसका मुख्य अंश इस प्रकार है-- 

१--भारत सरकार खुशी से इस पतन्न-व्यवहार की तिथि से छः मास के 
अन्दर उने फोजी रक्षा-दलों को पूर्णतः हटा लेगी जो इस समय चीन के 
तिब्बत प्रदेश में यातुक् और ग्यांत्से में हैं। चीन की सरकार इस काम में 
सुविधाएँ और सहायता देगी । क्‍ 

 २--भारत सरकार ने, चीन के तिब्बत प्रदेश में डाक, तार 

ओर पबलिक टेलीफोन की जो व्यवस्थाएं की हैं, उनको वह सामान 
सहित उचित मूल्य लेकर चीन सरकार के हवाले कर देगीं। इस सम्बन्ध में 
आवश्यक कारंवाई चीन में भारत के दुतावास और चीन सरकार के विदेश 
विभाग के बीच मजीद बातचीत से तय की जायगी और यह बातचीत इस पन्न- 
व्यवह्र के बाद फोरन शुरू दो जायगी | 

३--भारत सरकार खुशी से चीन के तिब्बत प्रदेश में अपने बारह आराम 
घर उचित मूल्य लेकर चीन सरकार के हवाले कर देगी। इस सम्बन्ध में श्राव- 
श्यक कारवाई चीन में भारत के दूतावास और चीन सरकार के विदेश विभाग 
के बीच मजीद बातचीत से तव की जायगी |......चीन की सरकार इस बात 
को स्वीकार करती है कि ये घर आराम घरों के रूप में ही रखेगे जायेंगे । 

४--चीन की सरकार स्वीकार करती है कि चीन के तिब्बत प्रदेश में यातुंग 
झौर ग्यांत्से में भारत सरकार की व्यापारी एजेन्सियों के श्रह्मते या चह्दारदीवारी 
के अन्दर जितने मकान हैं, वे सब मारत सरकार अपने ही पास रखेगी । मारत 
सरकार अपनी एजेंसियों के श्रह्यते या चहारदीवारी के अन्दर की सब जमीन 
को चीन की तरफ से पट्टे पर रख सकती है। भारत सरकार स्वीकार करती 
है कि चीन सरकार की व्यापारी एजेंसियों कालिमपोड़् और कलकत्ते में अपने 
इस्तेमाल के लिए भारत सरकार की तरफ से जमीन पट्टे पर ले सकेगी और 
उस पर मकान बना सकेगीं। चीन सरकार, गतोंक में भारतीय व्यापारी एजेंसी 
को मकान दिलाने में सब सम्मव सहायता देगी। भारत सरकार भी नयी 
दिल्ली में चीनी व्यापारी एजेंसी को मकान दिलाने में सब सम्मव सहा- 
यंता देगी । 
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४--भारत सरकार खुशी से चीन सरकार को वह सब जमीन लौटा देगी 
जो यांतुग में भारत सरकार के इस्तेमाल या कब्जे में है, सिवाय उस 
जमीन के जो यांठुग में भारत की व्यापारी एजेंसी के अश्रह्मते या चहारदीवारी 
के अन्दर है | 

ऊपर वर्णित जमीनों पर जो भारत सरकार के इस्तेमाल या कब्जे में है 
आर जिनको भारत सरकार लौदाने वाली हो, यदि भारत सरकार के 
गोदाम या मकान हैं या भारतीय : व्यापारियों की दुकानें, गोदाम या मकान हैं 
और इसलिए इन जमीनों को पट्टे पर लेते रहने की जरूरत है, तो चीन सरकार 
स्वीकार करती दे कि बह मारत सरकार या भारतीय व्यापारियों के साथ यथो- 
चित इन जमीनों के उन हिस्सों को पट्टे पर उठाने के लिए, इकरारनामे पर 
दस्तखत करेगी, जिन हिस्सों पर ऊपर वर्णित गोदाम, मकान या दूकानें हो 
या जो जमीन के हिस्से इन इमारतों से सम्बन्ध रखते हों । 

६--दोनों तरफ के व्यापारिक एजेण्ट स्थानिक सरकार के काननों ओर 
उपनियमों के अनुसार दीवानी या फौजदारी मामलों में गस्त अपने देश- 
वासियों से मिल सकगे | । 


७--दोनों तरफ के व्यापारिक एजेण्ट और व्यापारी पास-पड़ोस में लोगों 
को नौकर रख सकेंगे | 


८--ग्यांस्से और यांतुग में भारतीय व्यापारी एजेंसियों के अस्पताल एजेंसी 
के लोगों की सेवा बदस्तूर करते रहेंगे | 
६--प्रत्येक सरकार दूसरे देश के व्यापारियों ओर तीथ्थयात्रियों की जान 
और सम्पत्ति की रक्चा करेगी । 
१०--चीन सरफार स्वीकार करती है कि वह यथासम्भव, पुलनचुद्ध 
( तकला कोट ) से फांगरिंपोचे ( कैलाश ) और मवंत्सो ( मानसरोवर ) तक 
के रास्ते पर तीर्थ यात्रियों के इस्तेमाल के लिये आारामघर बनायेगी | भारत 
सरकार तीथ यात्रियों को सभी सम्भव सुविधाएँ भारत में देना स्वीकार करती हे 
१--दोनों तरफ के व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को साधारण और 
उचित दर पर, यातायात के साधन किराये पर लेने की सुविधा दी जायगी | 
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१२--प्रत्येक पक्त की तीनों व्यापारिक एजेंसियाँ बारहों (१२) महीने काम 
कर सकती हे । 

१३--दोनों देशों के व्यापारी स्थानिक उपनियमों के अनुसार उन 
स्थानों में जो दूसरे देश के अधिकार में हों, मकान या गोदाम किराये पर ले 
सकते हैं । । 

१४--इकरारनामे के अनुच्छेद २ में जो स्थान निर्दिष्ट किये गये हैं, उन 
पर दोनों देशों के व्यापारी स्थानिक उपनियमों के अनुसार यथाक्रम व्यापार कर 
सकते हैं । ओर--- | 

१४०-दोनों देशों के व्यापारियों के बीच कर्ज या मुतालबे के भंगड़ों को 
झस्थानिक कानूनों और उपनियमों के श्रनुसार हाथ में लिया जायगा | 

. उपयर क्त तथ्य से अवगत इतिहास के पाठकों को यह स्वीकार करना ही 

होगा कि चीन के सम्बन्ध में नेहरू जी का जो दृष्टिकोण रहा है, उसके फल- 
स्वरूप लगभग एक अरब की आबादी वाले एशिया को दो मह्यान्‌ देश न 
केवल एक-दूसरे के निकट शआाये किन्तु उन्होंने पारस्परिक समभोते द्वारा अन्त- 
रंष्ट्रीय समस्याएँ इल करने की व्यवह्यरिकता भी सिद्ध कर दी | 
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चाओ एन लाई कीं भारत-यात्रा 


चीन से सम्बन्धित समस्याश्रों के प्रति नेहरूजी की दृष्टि से सिद्ध हो चुका 
है कि वह विश्व-शान्ति के लिए एवं विशेष रूप से एशिया में शान्ति तथा 
एशियाई देशोंके विकास के लिए भारत-चीन मेत्री को बहुत आवश्यक सम- 
भते रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारत-चीन मैत्री की दो हजार वर्ष पुरानी 
परम्पता को बनाये रखने की कोशिश बराबर की । इस सम्बन्ध में उनकी क्रिया- 
शीलता का क्रमवार विवरण इससे पूर्व दिया जा चुका हे। चीन के प्रधान 
मन्त्री एवं परराष्ट्र-मन्त्री भी चाओ्रे एन लाई की भारत-यात्रा इस #ंखला की 
दी महत्त्वपूर्ण कड़ी है । श्री चाओ एन लाई नेहरू जी के आमन्त्रण पर भारत 
आये और २९ जून, सन्‌ १६२४ को नयी दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुँचे । 
यहाँ उनका जैसा शानदार स्वागत हुआ, इससे पूर्व, ऐसा शानदार स्वागत 
भारत में किसी विदेशी अधिकारी और जन-नायक का नहीं हुआ था । इसमें 
सन्देह नहीं है कि चाश्रो की यात्रा से भारत-चीन मेनत्री ओर दृढ़ हुई और इस 
ऐतिहासिक यात्रा की जबरदस्त प्रतिक्रिया अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी हुईं । 

श्री चाश्रो एन लाई जनेवा में होने वाले कोरियाई सम्मेलन ओर हिन्द- 
चीन सम्मेलन में माग लेने के बाद जनेवा से ह्वी भारत आये थे । कोरियाई 
सम्मेलन को भारत की देन का उल्लेख तीसरे अ्रध्याय में किया जा चुका है | 
श्री चाओ फी भारत-यात्रा और इसके निरूपण में नेहरू जी के योग-दान का 
महत्त्व समझने के लिए, हिन्द-चीन सम्मेलन को नेहरूजी की देन का ज्ञान 
होना आवश्यक है | 

जनेया में हिन्द-चीन-विषयक सम्मेलन. प्रास्म्म होने से दो दिन॑ पूर्व 
अथांते २४ श्रेप्रेल, सन्‌ ११५७ की नेहरूजी ने इस समस्या के समाधान के 
. लिए अपने ठोस सुझाव उपस्थित किये ये | ये सुराव नेहरू जी के उस ऐति- 
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. हासिक माषण में निह्वित हैं.जो उन्होंने भारत की लोक सभा में इस दिन किया 
था |! यह आदि से श्रन्त तक महत्त्वपूर्ण तथ्यों से भरा है और इसमें उल्लि- 
खित बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्द-चीन की समस्या के सम्बन्ध में 
चीन ओर नेहरू जी की दृष्टियों में कोई विशेष अ्रन्तर न था। कुछ हेरफेर के 
बाद चन्द दिनों के अन्दर कोलम्बो राष्ट्रों ( मारंत, लंका, पाकिस्तान, बर्मा 
ओर हिन्द-एशिया ) ने भी नेहरू जी के हिन्द-चीन-सम्बन्धी: सुझाव की पुष्टि 
कर दी | अन्ततः हिन्द-चीन के सम्बन्ध में जनेवा में जो समभौता हुश्रा, वह 
नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर आधारित नहीं है, यह कहने का 
साइस कोई नहीं कर सकता । 

नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत सुझाव इस प्रकार ये -- 

१--शान्तिपूर्ण तथा पारस्परिक बातचीत का वातावरण बनाना है और 
शंका तथा घमकियों के वत्तमान वातावरण को दूर करना है। इस दिशा में 
भारत सरकार की सब सम्बद्ध देशों से ग्रपील है कि वे धमकियोँ देना बन्द 
कर दें | युद्ध में भाग लेने वाले पक्षों से भी यह अपील है कि वे युद्ध के वेग 
को न बढ़ाएँ । 

२--युद्ध-विराम के लिए भारत सरकार के सुझाव ये हैं--- 

( के ) हिन्द-चीन-विषयक वाता की कार्य-सूची में “युद्ध-विराम” विषय को 
प्राथमिकता दी जाय । 2. 

( ख ) युद्ध में वास्तविक रूप में भाग लेने वाले पक्षों अथांत्‌ फ्रांस तथा 
तीनों साथी राज्यों ओर वियतमिन्ह का एक युद्ध-विराम समूह बनाया जाय | 

३--सम्मेलन को यह निश्चय करना चाहिये ओर यह घोषणा करनी चाहिये 
कि इस भगंगड़े को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि फ्रांस को सरकार 

' हिन्द-चीन को पूर्ण स्वतन्त्र करने का स्पष्ट वचन दे | 

४--सम्मेलन द्वारा मुख्य रूप से सम्बद्ध दलों में सीघे बातचीत शुरू करायी 

जाय | स्वयं समभोते का कोई रास्ता निकालने के बजाय, सम्मेलन को मुख्य रूप 
से सम्बद्ध दलों से आपसी बातचीत करने की प्रार्थना करनी चाहिये और इसके 
लिए सम्मेलन सभी प्रकार की सहायता दे | इस प्रकार सीधी बातचीत से 
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हिन्द-चीन की समस्या को उन प्रश्नोंत्त तक सौमित रखने में सहायता मित्तेगी 
जिनका हिन्द-चीन से सीधा संबन्ध है । ये दल वही दोंगे जो युद्ध-स्थगन में 
' शामिल होंगे । ह २ 
 &--सम्मेलन द्वारा अ्रमेरिका, रूस, त्रिटेन ओर चीन में यह करार कराया 

जाय कि ये देश परोक्ष या अश्रपरोक्ष रूप से सेना या युद्ध-सामग्री द्वारा युद्ध-रत 
दलों को सहायता न देंगे । संयुक्त राष्ट्रसंध से यह प्राथना की जाय कि वह 
हिन्द-चीन में श्रहस्तक्षेप का एक कनवेंसन बनाये जिसमें उपर्युक्त करार और 
इसको कार्यान्वित करने की व्यवस्था भी शामिल हो । अ्रन्य राष्ट्रों से भी संयुक्त 
राष्ट्रसंघ इस कनवेंशन का पालन करने को कह्दे | 

६--सम्मेलन की प्रगति की सूचना संयुक्त राष्ट्रसेध को दी ज्ञाय | कनवें- 
शन के उपर्युक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत, समभोते के लिए, संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
उपयोग किया जाय | 

नेहरू जी के इन सुझावों की व्यापक प्रतिक्रिया हुईं । फ्रांस, ब्रिटेन, रूस 
झऔर चीन आदि राष्ट्र इनसे प्रभावित भी हुए। सच तो यह है कि इस 
मामले में ब्रिटेन ने खुलेआम अमेरिका के मुकाबले में भारत को अधिक तर- 
जीह दी । भारत के प्रयास से जिस हृद "तक चीन प्रभावित हुआ, उसका 
उल्लेख भरी चाश्रो एन लाई ने अपने स्वागत में नेहरू जो द्वरा नयी दिल्‍ली 
में श्रायोजित समारोह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, स्वयं यह कहकर किया 
था (२६ जून, १३१४) कि “'हिन्दचीन की लड़ाई को बन्द कराने की कोशिश 
' में भारत बराबर दिलचस्पी लेता रहा है। जनेवा सम्मेलन में, हिन्दचीन में 
फिर से शांति स्थापित करने फे लिये जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका उसने 
हढ़ता से समर्थन किया है ।?' 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय भी चाश्रो एन लाई भारत में 
झाये, उस समय तक उनके मन में यह घारणा निश्चित रूपसे घर कर चुकी थी 
कि पगिडत जवाइर लाल नेहरू संपूर्ण एशिया महाद्वीप में शांति के कट्टर समर्थक 
हैं और इस मामते में साम्राज्यवादी देशों के समक्ष किसी प्रकार भी झुकने के 
लिये वह तैयार नहीं है । अपनी मारत-यात्रा के दौरान में श्री चाओ ने यह 

स्वीकार भी किया। इसके फलस्प॒रूप जहाँ एक झोर भारत-चोन मेत्री दृढ़ हुई, बहीं 
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दूसरी ओर एशिया में शांति-स्थापन के प्रयास को भो पर्याप्त बल मिला | यह 
छिपी हुईं बात नहीं है कि चाओ-नेहरू के मिलाप को श्रमेरिका ने जो पश्चिमी 
देशों की नीति का काफी हृद तक नियन्ता है, सन्देह की दृष्टि से देखा। वस्तुतः 
इसमें सन्देह की कोई गुज्लाइशस न थी। नेहरू जी ने श्री चाओ की यात्रा के 
दौरान में पुनः एक बार चीन के संबन्ध में अ्रपने विचार काफी विस्तार से 
व्यक्त कर दिये ये। २६ जून, सन्‌ १४५४ को श्री चाश्रो के सम्मान 
में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के अश्रवसर पर नेहरूजी ने जो 
भाषण किया, उसमें उपयुक्त विचार निह्वित थे। वास्तव में इस भाषण में नेहरू 
जी ने स्वयं चीन के सम्बन्ध में श्रपने भावों का सिंहावलोकन किया था | 
उन्होंने कहा था--''पतन्द्रह वर्ष हुए कि में चीन गया था और इस इरादे से. 
गया था कि वहाँ मास डेढ़-सास रहुूँगा और में उम्मीद करता था कि वहाँ 
मिस्टर चाश्रो एन लाई से मिलूँगा। लेकिन, एक अजीब इत्तिफाक हुआ कि मैं 
वहाँ सिफे पोंच-छुः दिन ही था कि यूरोप में लड़ाई छिड़ गयी और मुझे यका- 
यक वापस आना पड़ा । इसलिए में आपसे न मिल सक्रा और इस बात का 
मुझे अफसोस है । श्रव पन्द्रह वर्ष के बाद मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है । 
मुझे इसकी खुशी है कि एक बहुत बड़ें आदमी से मेरा मिलन हुआ लेकिन, 
इसके श्रल्ावा यह्ट हमारे मुल्क में एक बड़ी कौम और एक बड़े मुल्क के 
नुमाइन्दे की हैसियत से श्राये हैं, इसलिए हमें और मी खुशी है। उनका और 
इमारा मिलना खाली दो श्रादमियों का या चंद आदमियों का मिलना नहीं है 
बल्कि एशिया के दो बड़े मुल्कों के नुमाइन्दों का मिलना है। इम चाहे कुछ 
भी हस्ती रखें लेकिन हमारी नुमाइन्दगी की हस्ती एक बड़ी चीज है ; क्योंकि 
बड़े मुल्कों की तरफ से हम बोलते हैं | तो, इन दो बड़े मुल्कों का मिलना ह्र्स 
तरह से एक तारीखी कत है। श्राजंकल की दुनिया में क्या हो वा क्या न हो, 
यह कहना मुश्किल है लेकिन चीन ओर हिन्दुस्तान का एक दूसरे से क्‍या बर- 
ताब हो, एक दूसरे से केसा - रिश्ता हो, यह एक' बड़ी बात है जिसका असर 
एशिया पर पड़ेगा श्रौर जाहिर है कि कुछ दुनिया पर भी पड़ेगा |........... 
हँमारें दोनों मुल्कों के पुराने रिश्ते हजारों वर्ष के हैं और इन हजारों वर्षो" में 
बहुत ऊँचा+नीचा हमारे मुल्कों ने देखा है |........लेकिन एक अजीब इत्तिफाक 
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हैं कि इन हजारों वर्षों में ये दोनों कौमें, बड़ी जानदार कोमें, दूर-दूर तक 
दुनिया मैं फिरती रहीं श्रोर अपना पैगाम, अपने खयालात, अपने विचार, श्रपने 
सहित्य, अपने घर्म, और अपनी कलाओ्ोों को जगह-जगह ले जाती रहों 
शैकिन कभी भी हजारों वर्षों में इन दोनों मुह्कों में लड़ाई नहीं हुई | ऐसी 
मिसाल दुनिया के इतिहास में मिलनी शायद मुश्किल है ।.......हिन्दुस्तान 
झौर चीन, दोनों मुल्क पिछले चन्द वर्षो' में ञ्राजाद हुए | उनको अपनी 
लिन्दगी बसर करने और अपने रास्ते पर चलने का मौका मिला | हमारे 
आजाद होने के तरीके मुख्तलिफ थे........शेकिन दोनों मुल्कों के सामने कई 
बातें थी जो मिलती-जुलती थीं। श्रलावा आजादी के, खास बात यह थी कि 
इम झपने मुल्क के करोड़ों झाम लोगों की बेहतरी करें । उनको उठाने की 
झौर उनकी हजारों-सेकड़ों वर्षो' की मुसीबत हटाने की बात थी ।.......अभी 
कुछ दिन हुए, चीन और हमारे देश में एक समझौता इुश्रा हे, तिब्बत के 
सिलसिसे में | उस समभौते में कुछ सिद्धान्तों ओर कुछ उसूलों का जिक्र 
ह ( पश्चशील सिद्धान्त--सह-असतित्त्व के सिद्धान्त )........अगर आप गौर 
करें तो श्राप देखेंगे कि अगर यही उसूल दुनिया के सब मुल्क मान लें ओर 
एक दूंसरे के काम में बेजा दखल ' न दें, यानी एक दूसरे से सहयोग करें तो 
दुनियाँ को मु्नीब्ते काफी कम हो जायेंगी और श्राजकल लड़ाई का जो डर है, 
बैंह भी चला जायगा |?! । 

.. वौस्तब में यह बात मूठ नहीं है कि श्री चाशो एन लाई की भारत-यात्रा 
का कोई राजनीतिक उद्देश्यन था लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्रों के कारण 
छंसका परिणाम अवश्य राजनीतिक महत्त्व का रहा, इससे कोई इनकार नहों 
कर सकता । फिर भी, यह तो नहीं ही कहा जा सकता कि यह परिणाम अ्रन्त- 
शंष्ट्रीय जगत्‌ में राजनीतिक गुटबंदी जैसा रहा । यह बात दुसरी है कि कुछ 
देशों ने भी चाझो की यात्रा को इस रुप में ही देखा | इसका आधार क्या है, 
बह सेब॑थित देशों ने बताया नहीं लैकिन उनकी रीति-नीति से यह जाहिर अवश्य 
हों गयां | मनीला सम्मेलन में दद्चिश-पूर्ती एशिया प्रतिरद्धा संघटन के प्रयास 

_ और उसके फल ने झ्रवश्य सब कुछ बता दिया । | 
भी चाझो एन लाई की मारत-यात्रा का परिणाम एक ही था ओर इसे 
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भारत से विदा होते समय स्वयं श्री चाओ ने स्पष्ट कर दिया था | २८ जून, 
१३५४ को दिल्ली से विदा होते समय उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसमें कहा 
था कि “'पिंछले तीन दिनों में चीन और भारत की जो बातें हुई हैं, उसमें 
वातावरण एंक दूसरे से सहयोग करने ओर एक दूसरे को समंभने का रहाः है 
ओर इसीलिए उसमें निश्चित सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। मुझे विश्वास है कि 
इस तरह की सफलताएँ केवल चीन और भारत की ही मित्रता को मजबूत न 
करेंगी बल्कि एशिया और संसार की शान्ति को पुष्ट करने में भी सहायक होंगी।*? 
'यह कथन न तो तब अतिशयोक्तिपूर्ण था, न श्रव है। वास्तव में उन्होंने सूत्र 
रूप में वे बातें कहीं थी जिनका उल्लेख उनकी और परिडत जवाहर लाल 
नेहरू की २८ जून, सन्‌ १६४४ की संयुक्त घोषणा में '* विस्तार से किया गया 
है| विश्व के इतिहास में इस घोषणा का स्थायी महत्त्व है और रहेगा । इस 


घोषणा के फलस्वरूप एशिया के राजनीतिक विचारों की गति को एक नयी 
दिशा मिली, उन्हें एक नया बल प्राप्त हुआ और एशियाई राष्ट्रों के मामले 


में पश्चिमी राष्ट्रों के हस्तक्षेप की प्रबदृत्ति को करारा धक्का लगा। सच है कि 
_ उपर्युक्त घोषणा ने एशिया के राजनीतिक वातावरण में गहरा परिवर्तन किया । 
इस परिवतन के प्रकाश में एशिया की छिपी हुई शक्ति निखर उठी। यह्‌ 
कहना युक्ति-संगत ही होगा कि पश्चिमी राष्ट्रों की नकेल को हाथ में रखने 
वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कान इस घोषणा से खड़े हो गये. क्‍योंकि 
इस घोषणा का मूलभूत तथ्य उसकी दृष्टि में सन्देहपूर्ण था। यह तथ्य 
है सहश्रस्तित्त्व के सिद्धान्त का । भारत को इसमें विश्वास प्रकट करते देख 
ओर वह भी चीन के साथ हाथ मिला कर, श्रमेरिका का चिन्तित होना स्वाभाविक 
था। अमेरिका में कुछ लोग ऐसे भी निकले जो अपना ज्ञोभ छिपा न सकें | 
इनमें सिनेटर नोलेणड प्रमुख व्यक्ति है । यह अपना गुबार छिपा न सके और 
सदा की भाँति इस बार भी उन्होंने जी भरकर भारत को खरी-खो्ी सुनायी 
और अमेरिका की ओर से भारत को दी,जाने वाली आर्थिक सद्ययता में कटौती 
तक करने का सुझाव देने में हिचक नहीं प्रकट की । सिनेटर नोलेण्ड' झपने 
मत के अकेले व्यक्ति थे, यह कहना ठीक न होगा । इतना ही कहा जा सकता 

६. परिशिष्ट-३..... हक । 


औैम ) द चीन और नेहरू 


है कि चीन के प्रति भारत के रुख से असन्तुष्ट होते हुए भी अधिकतर लोग कोई 
ऐसा काम करने के लिए तैयार न हुए जो प्रत्यक्षतः प्रतिहिंसामूलक होता ओर जो 
भारत को अमेरिका से दूर खींच लेता । बाद में अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका के नेतृत्त्व 
में भारत-न्‍चीन समझौते का प्रतिवाद सामने आ ह्वी गया। मनीला समझोता 
इसका परिणाम है। अगले अध्याय में इस पर विस्तार से विचार किया 
जायगा । यहाँ इतना ह्वी कहना प्यास होगा कि चाओ-नेहरू घोषणा में जिन _ 
दिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया, मनीला समभौते के सिद्धान्त ठीक उनके: 
विपरीत हैं । द क्‍ 


'सीय झोर येइरू क्‍ [ ५$ 


मनीला सन्धि 


सितम्बर, सन्‌ १8४४ में श्राठ देशों के बीच मनीला समझौता हुआ । यह 
समभौता दक्तिण-पूर्व एशिया प्रतिरक्षा संघटन के नाम से प्रसिद्ध है । इसका 
जनक अमेरिका है। इसमें भाग लेने के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
श्रन्य राष्टों के साथ-साथ भारत को भी आमन्त्रित किया गया था | भारत की 
ग्रोर से परिडत जवाहर लाल नेहरू ने इसमें भाग लेने से इनकार किया | 
उनका यह फैसला जिन धारणाओं पर श्राधारित रहा, वे मनीला समभोते के 
संबन्ध में चीनी लोक गणतन्त्र की घारणाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं । इसके 
अतिरिक्त भारत की राय के साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया के बर्मा और हिंद- 
एशिया तथा लंका ऐसे राष्ट्रों की राय का भी साहश्य रहा। इन चारों 
राष्ट्रों को सम्मेलन में भाग लेने के लिये निमन्त्रण मिला था किन्तु उन्होंने 
इसमें भाग नहीं लिया। पाकिस्तान का स्पष्टटः मनीला समभोौते से कोई 
सेद्वान्तिक मतभेद नहीं रहा । इन बातों को देखते हुए कौन यह कद्द सकता 
है कि मनीला समझौता दक्षिण-पर्वी एशिया प्रतिरक्षा संघटन का समभौता 
है! जाहिर है कि किसी ऐसे समभोते का दक्षिण-पूर्वी एशिया के त्षेत्र की 
रक्षा-व्यवस्था से कोई संबन्ध हो ही नहीं सकता जिसमें इस क्षेत्र के बमो, हिन्द 
एशिया और भारत ऐसे प्रमुख राष्ट्र भाग न लें । 

वास्तव में सन्‌ १३४८ में अमेरिका के इशारे पर फिल्िपाइंस के तत्कालीन 
रशष्टपति द्वारा प्रस्तुत प्रशान्त-संघ योजना का ही परिवर्तित रूप मनीला सम*« 
भौता है। उस समय अमेरिका ने प्रशान्त क्षेत्र और सुदूर पृ में कम्युनिस्टों 
का मुकाबला करने के लिए ही इस योजना को प्रश्नय दिया था | जुलाई, सन्‌ 
१६५४ में जनेवा सम्मेलन के बाद हिन्द-चीन के मामले को लेकर पुन 


९] सन और महक 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट-विरोधी सैनिक संघटन बनाने की अमेरिका 
की भावना ने जोर पकड़ा । जिस समय जनेवा में हिन्दन्चीन और कोरिया' 
के मामले में सम्मेलन हो रहा था, बराबर अमेरिका की ओर से सैनिक शक्ति का 
डपयोग करने की धमकी दी जा रही थी । इन घमकियों के बीच भी जब: 
शान्तिप्रिय राष्ट्रों के दबाव के कारण ओर इिन्दचीन के प्रश्न से मुख्य रूप में. 
संबन्धित वियतनाम ( हो घी मिन्ह पक्ष ) ओर फ्रांस की इच्छा के कारण सम- 
भोता हो गया तो अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संघटन के रूप में 
दूसरा सुर छेड़ा | हाँ, इसके उदद श्य को उसने छिपाया नहीं । ६ सितम्बर 
सन्‌ १६५४ को मनीला सम्मेलन का कार्यारम्म करते हुए अमेरिका के परराष्ट 
मन्‍त्री सर जान फास्टर इलेस ने जो भाषण किया था, उसमें मनीला समभौते के 
उद्द श्य स्पष्ट हैं। इस भाषण का यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक ही होगा । भ्री 
डलेस ने कहा था-- इस यहाँ पर दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक सामहिंक 
सुरक्षा-व्यवस्था का संघटन करने के लिए, एकत्र हुए हैँ । हम संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के घोषणा-पतन्न द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों तथा उसके सिद्धान्तों के श्रनुरूप ही ऐसा 
कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका उद्द श्य किसी राष्ट्र या किन्हीं 
लोगों को हानि पहुँचाना नहीं है । हम तो केवल संयुक्त राष्ट्संघ के घोषणा- 
पत्र द्वारा प्रदत्त सामूहिक सुरक्षा के मूलभूत श्रधिकार का ही उपभोग कर 
रहे हैं |?” 

“दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका का कोई प्रादेशिक स्वार्थ नहीं हे । 
परन्तु फिर भी इम अनुभव करते हैं कि हमारे तथा इस क्षेत्र के निवासियों के 
हित समान हैं।! 

८एक समान खतरे के कारण इम एक हो गये हैं | यह खतरा अन्‍न्त- 
रांष्टीय साम्यवाद और उसकी असीमित मध्त्त्याकांक्षाओं के कारण पैदा हुआ है | 
हम यह जानते हैं कि यदि कहीं अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद लाभान्वित द्वोता है तो 
वह उससे सन्तुष्ठ नहीं हो जाता यल्कि उसका उपयोग भविष्य में श्रोर अधिक 
लाभ प्राम करने के लिये करता है | उदाइरणार्थ हिन्दीन्चीन को लिया जा 
सकता है। इस कारण वश इमारे लिये यह आवश्यक हो जाता हे कि 
इम इस सम्बन्ध में बराबर सचेत रहे कि धन्यत्र क्या हो रहा है |” 


जता ओर नेद रू + ३ 


. “यह खतरा कई रूपों में विद्यमान है। एक खतरा तो खुल्लम-खुल्ला 
_ आक्रमण होने का है। सन्धि में शामिल देशों पर किये गये किसी भी आक्र 
मण का हम संयुक्त रूप से इतना शक्तिशाली ओर प्रभावशाली विरोध करेंगे 
कि आक्रमणकारी को लाभ की अ्रपेज्ञा हानि ही अधिक उठानी पड़ेगी--यह 
स्पष्ट कर हम खतरे को बहुत कम कर सकते हैं ।?? क्‍ 

“शत: संघटन के सदस्य-राष्ट्रों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि 
वे आक्रमण का विरोध करने के लिये अपनी निजी ओर सामूहिक क्षमता को 
बढ़ायेंगे | श्रमेरिका स्वयं भी यही कर रहा है। साथ ही हस ज्ञेत्र के अन्य 
राष्टर--फिलिपाइंस, थाइलेण्ड, पाकिस्तान इस दिशा में जो प्रयत्न कर रहे 
हैं, उन्हें देख कर भी हमें बहुत सन्तोष हुआ है । हम श्रास्ट्रेलिया के प्रधान 
मन्त्री की इस ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत करते हैं कि श्रास्ट्र लिया शांति- 
काल में भी समुद्र पार के देशों में सेनिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए 
तैयार है ।” क्‍ 

“इस बात की पक्की व्यवस्था कर लेना आवश्यक है कि संधि-संघटन के 
सदस्य-राष्ट्रों के निजी साधनों का उपयोग सन्धि मं शामिल सभी राष्ट्रों के 
. कल्याण को दृष्टि में रख कर किया जायगा । इस सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्र 
अन्तराष्ट्रीय साम्यवाद द्वारा एशिया में संघटित की गयी विशाल स्थल सेना 
का मुकाबिला नहीं कर सकते। यदि स्वतन्त्र राष्ट्र संसार मे सभी खतरों के 
स्थानों पर शक्तिशाली स्थल सेना रखने का प्रयत्न करंगे तो इससे स्वयं उनका 
अस्तित्व खतरे में पढ़ जायगा ।?? 


. * “जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध हे, उसने काफी विस्तृत त्षेत्र में 'बहुत 
अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण कर रखे हैं | उसे यह दृढ़ विश्वास हो. गया है कि 
अपनी सहायता का सर्वोत्तम उपाय, प्रतिरोध के लिए. किसी भी स्थान पर 
शीघ्रतापूबक प्रहार कर सकने की क्षमता को बनाना तथा इसके साथ ही सामरिक. 
महत्व के स्थानों पर सुरक्षित सेना तेयार रखना है।?! क्‍ 

“मुझे विश्वास है कि यदि प्रस्तावित सन्धि संघंटन के सदस्य-राष्ट्र अपनी-- 
श्रपनी क्षमता के ग्ननुसार इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न करेंगे और उनमें साम॑- 


दर] क्‍ चीन और नेइरः 


जस्य स्थापित रखेंगे तो ऐसी शक्ति का निर्माण किया जा सकता दे जिससे हम 
सबकी रक्षा हो सकेगी? । ः 

“खुले ओर सशजञ्र आक्रमण के खतरे के अलावा, इमें तोड़-फोड़ और 
अग्रत्यक्ष ग्राक्रमण के खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के 
खतरे का सामना करने का कोई सरल उपाय नहीं है। इसका सामना करने 
के लिए ऐसी दृढ़ निष्ठा, सहनशीलता झोर साधन सम्पन्तता की आवश्यकता . 
है जो यहाँ के राष्ट्रपति मेगासायसाय द्वारा प्रदर्शित की गयी थी ।?? 

“यदि स्वतन्त्र राष्ट्रों के व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार हो जाय और उसके 
फलस्वरूप उनकी श्रर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो जाय तो साम्यवाद के प्रसार का 
खतरा घट जायगा | इसके लिए यह आवश्यक होगा कि दक्तिण-पूर्वी एशिया 
की सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी रखने वाले राष्ट्रों के अलावा अन्य 

राष्ट्र भी इसमें योग दं। यदि एक प्रभावकारी राष्ट्रीय योजना बनानी है तो 
इसमें केवल दक्तिण-पूर्वी एशिया के देशों में द्वी नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्वी 
एशिया और दक्षिण-पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र के बीच भी व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिये | इस प्रकार की योजना बनाना इस सम्मेलन के कार्य-क्षेत्र 


के बाहर की बात हे । लेकिन यदि हमने इस सम्मेलन में इस ज्षेत्र के राष्ट्रों को 
केवल सैनिक इृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक ओर आर्थिक दृष्टि से भी अधिक 


शक्ति-शाली और दृढ़ बनाने के सम्बन्ध में कोई सुविचारित निर्णय न किया 
तो इससे उन बहुत से लोगों के प्रांत हम अपना कतंब्य पूरा न करेंगे जिनकी 
झाशा हम पर लगी है ।?”' ह द | 
“इस सम्मेलन में प्रस्तावित सुरक्षा सन्धि-त्षेत्र से धनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
कुछ राष्ट्र उपस्थित नहीं हैं । इन देशों में कम्बोडिया, लाओस झौर वियतनाम 
भी हैं। इन देशों की सरकारों और निवासियों को यह विश्वास रखना चाहिये 
कि हम सदेव उनका ध्यान रखेंगे ओर यह आशा करते हैं कि हम उनका 
सुरक्षा की थोड़ी-बहुत व्यवस्था अवश्य कर सकगे । ऐसे भी देश हैं जो सम्भ- 
बत३ बाद को इमारे सुरक्षा संघटन में शामिल होना चाहें । मुझे आशा दे कि 
प्रस्तावित सन्धि में नयी सदस्यता प्रदान करने| से सम्बन्धित घारा शामिल कर 
खी जायगी ।?? 


चीम और नेहरू क्‍ [ ६३ 


८इमारी समस्या का एक ऐसा पहलू भी दे जिसे सदेव स्मरण रखना 
चाहिये | एशिया के निवासी “उपनिवेश वाद” के जुए को उतार फेंकने के 
लिए उत्सुक हैं | अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रथमतः 
“राष्ट्रीय”? की आवाज बुलन्द करता है ओर इसके बाद अपना रुशंस 
साम्राज्यवाद दूसरोंपर लाद देता है। वस्तुतः वह राष्ट्रीय! के बिलकुल 
विपरीत है । इस साम्यवादी खतरे के प्रति सचेत रद्द कर इसने ठीक ही किया 
है। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में सदेव सावधान रहना चाहिये कि 
साम्यवाद का विरोध करने के अपने उत्साह में वे कहीं उन लोगों को भाव- 
नाओं को सर्वथा भुला न दे जो श्राज भी पश्चिमी राष्ट्रों को उपनिवेशवाद का 
समर्थक कहते हैं ।?? द 

“यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि हम में से प्रत्येक राष्ट्र नये 
राष्ट्रों को स्वाधीनता दिलाने और ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता. 
देगा जिसके द्वारा अन्य राष्ट्र अपनी स्वाधीनता प्रास कर सकेंगे और उसे 
. कायम रख सकेंगे । तभी पश्चिमी और पूर्वी देश मिल जुल कर मित्रतापूर्व क 
काम कर सकेंगे |?! 


““इम यहाँ पर अपने कुछ मतभेद दूर करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसमें 
. भयभीत होने की कोई बात नहीं है। स्वतन्त्र समाज में मतमैदों का होना 
स्वाभाविक दे ।?! है 


“मुक्के इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है. कि अपने प्रारम्मिक मतभेदों को 
समाप्त करके ही हम एक महत्वपूर्ण समझौता कर सकेंगे। अपने प्रति तथा 
अन्य देशोंके प्रति यह हमारा कतंव्य है ।?' द 

मनीला समभौते की शर्तों में' श्री डलेस के उपयुक्त भाषण की . 
प्रायः सभी मुख्य बातें शामिल हैं। ८ सितम्बर, सन्‌ १६५४ को इस 
समभौते- पर जो मनीलाः सन्धि के नाम से. विख्यात है, अमेरिका, ब्रिठेन, 





१. नई दिल्ली-स्थित अमेरिका के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित प्रेस समाचार बुलेटिन, 
बंधे ६, संग ११५। द श् 
२. परिशि-...४४ ! 


री क्‍ चीन- और नेहरू 


फ्रांस, आस्ट्ू लिया, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन्स, थाइलेणड और पाकिस्तान के 
प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये | 

जैसा कि प्रारम्भ में कहा जा चुका है चीनी लोक गणतन्त्र और भारत 
दोनों ने मनीला समभोते का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था | इसके परिणाम- 
स्वरूप मारत पर यह दोषारोप भी किया गया कि उसका ऊरकाव कम्युनिस्ट 
देशों की ओर है । यह दोधारोप सबंथा मिथ्या रहा । इस सम्बन्ध में परिडत 
जवाहर लाल नेहरू के तर्को से यह भली-भाति स्पष्ट है। इनका उल्लेख बाद 
में किया जायगा । पहले यहाँ चीनी लोक गणतन्त्र की दृष्टि का उल्लेख किया 
जायगा । 

चीन के प्रसिद्ध नीम सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के समीक्षाकार बुचु- 
आन ने अपने लेख में जो ६ अगस्त, १६५४७ के अंक में प्रकाशित हुआ, 
मनीला समभझभोते की प्रस्तावना का विरोध खूब कसकर किया था। उन्होंने 
इसमें लिखा है कि “अमेरिका का इरादा एशिया में अपने आक्रमण के क्षेत्र 
को विस्तृत करने का और एशियाई देशों पर एक सैनिक गुद थोपने का है 
जिससे उन्हें अमेरिका की चीनीजन-बिरोधी द्वषपूर्ण नीति के अनुसरण के 
लिए बाध्य किया जा सके ।??............ “अमेरिका का शासक गुट कम्बोडिया, 
लाओस और बाओदाई के वियतनाम को भी इस आक्रामक गुट में घसीदना 
चाहता है। हिन्द-चीन विराम समभोते में स्पष्टतः यह व्यवस्था है कि हिन्द- 
चीन के ये तीनों राज्य किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हो सकते ।........ 
यह स्पष्ट है कि अमेरिका की इस योजना ( मनीला समझौता ) का उद्देश्य 
इस पवित्र समभोते को भंग करना ओर हिन्द-चीन विराम सन्धि को धक्का 
पहुँचाना रहा है ।?? ' 

मनीला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी चीन में इसका विरोध 
जारी रहा | चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाओ्रो एन लाई ने चीनी लोक राज- 
नीतिक सलाहकार सम्मेलन की प्रथम राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष की हेसियत से 
२१ दिसम्बर, सन्‌ १६९४४ को चीनी लोक राजनीतिक सलाइकार सम्मेलन की 


यम 2 मम पदद लक लकमन  टलम 
१, नयो दिलली-स्थित चीनी दूतावास के संस्कृति सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित समाचार 
बुलेटिन---संख्या ३४--१६५४, २० अगस्त, १६५४ प्रष्ठ संख्या ३-४ । 
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द्वितीय राष्ट्रीय समिति के अधिवेशन में जो रिपोट पेश की थी, उसमें भी मनीला 
समभोौते का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि “अमेरिका, 
जनेवा समभोते को भंग करने के लिए वियतनाम में सक्रिय हस्तक्षेप कर रहा 
है। अमेरिकी आक्रामक गुट और उसके अनुयायियों ने मनीला संधि पर 
हस्ताक्षर किये हैँ जिसका उद्देश्य जनेवा समभोते की जड़ खोदना है ।?? 

श्री चाओ एन लाइ ने अन्य अवसरों पर भी कई बार मनीला समभौते 
का विरोध किया और इसका कारण बताया । २७ सितम्बर, सन्‌ १६४४ को 
प्रथम राष्ट्रीय लोक कांग्रेस के समक्ष सरकारी कार्यों की जो रिपोट उन्होंने प्रध्तुत 
की, उसमें भी मनीला समभझोते का विरोध उल्लिखित है । इसमें कद्दा गया 
हे कि “एशिया में, आक्रामक अमेरिकी गुट ने मनीला में आठ राष्ट्रों का 
सम्मेलन किया जिसमें तथाकथित दक्षिण -पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा सन्धि का कार्य 
सम्पन्न हुआ | इस सन्धि से जाहिर है कि अमेरिका का उद्द श्य जनेवा सम्मे- 
लन में हुए सभभोतों को नष्ट करना, एशिया में फूट पैदा करने के लिए, सैनिक 
सहयोग संघटन बनाना, चीनी लोक गणतन्त्र के प्रति श्राक्रामक रुख अपनाना, 
_ एशियाई देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्ेप तथा नयी उत्तेजना पैदा 
करना है ।?!............ “यह मार्क की बात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ 
सेनिक सहायता सन्धि करने वाले देशों में तीन एशियाई देशों को छोड़कर, इस 
तथाकथित दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक रक्षा-सन्धि में भाग लेने वाले सभी 
देश गेर एशियाई हैं । स्पष्टठः इस सन्धि से यही सिद्ध होता है कि यह उप- 
निवेशवादी शक्तियों के सेनिक सहयोग के अलावा और कुछ नहीं है । यह 
सेनिक सन्धि न केवल सुदूर पूर्व में चीन को आक्रमण का मुख्य लक्ष्य बनाने 
की अमेरिका की नीति को पुष्ट करती है बल्कि सभी दिशाओं से एशियाई 
देशों पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के श्राक्रमणश को सुविधाजनक भी बनाती है | 
““साम्यवादी आक्रमण” के बहाने जिसका अस्तित्व भी नहीं है, इस सन्धि के 
सहारे स्वतन्त्रतापूवंक भय फेला कर, आशंका उत्पन्न कर और कुछ एशियाई 
देशों को दूसरे एशियाई देशों के विरुद्ध उकसाकर अमेरिका एशिया में फूट डाल 
सकता है | तथाकथित “तोड़-फोड़ की काररवाई?? को रोकने तथा इसका प्रतिकार 
करने के बहाने, इस सन्धि के सहारे संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका, जहाँ कहीं मी वह 
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चाहे, दक्तिण-पूर्वी एशियाई देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर 
सकता है ओर एशिया में स्वातन्त्य आन्दोलन को दबा सकता है । “आशिक 
उपायों”? (इकनामिक मेजसं) के उपबन्धों पर श्रमल करते हुए, इस सन्धि के सहारे. 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया को सामरिक महत्त्व के सामनों से 
वश्चित कर सकता है, यहाँ के लोगों को गुलाम बना सकता है और अपनी औप- 
निवेशिक सत्ता स्थापित कर सकता है। इस क्षेत्र में “ऐसे तथ्य से या स्थिति 
से खतरा उत्पन्न हो गया है जो यहाँ की शान्ति को संकटापन्न कर सकती है??- 
यह बहाना करके इस सन्धि के सहारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आजादी के साथ 
अपने तथाकथित संरक्षण में किसी मी क्षेत्र को लेने की घोषणा कर सकता है 
ताकि एशिया के दूसरे भागों में सशर्म हस्तक्षेप कर सकने की उसकी नीति का 
विस्तार हो जाय | वास्तव में फिलिपाइंस और थाइलेण्ड पर चीन के तथा- 
कथित “आक्रमण का खतरा? न केवल कपोल कल्यित है बल्कि यह भी 
आधारहीन बात है कि चीन और थाईलेए्ड तथा चीन और फिलिपाइंस के 
बीच साधारण राजनीतिक सम्बन्ध कायम ।नहीं हो सकते | अमेरिकी आक्रमक 
शक्तियों के प्रति अपनी सेवाओं को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह दोनों राष्ट्रों का 
बहाना मात्र है। इन बातों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि इस क्‍ 
सन्धि के अन्तर्गत सेनिक सहयोग के द्वारा उपनिवेशवादी राष्ट्र एशियाई 
देशों के भाग्य का निपटारा करने तथा स्वभाग्य निर्णय के एशियाई देशों के 
अधिकार को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। यह सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
घोषणा-पत्र के उद्देश्यों श्रौर सिद्धान्तों के विरुद्ध है। भारत, हिन्दरशिया 
 ब॒र्मा और लंका सहृश्य दक्षिण॒-पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों ने, अपनी स्वत 
न्त्रता ओर आजादी की रक्षा करते हुए मनीला सम्मेलन में भाग लेने से इन 
कार कर दिया । इन चार देशों के न्यायपूर्ण निर्णय का चीनी लोक गणतन्त्र 
की सरकार पूरी तरह सप्रथन करतो है. और उपयुक्त सेनिक सहयोग का हृढ़ता 
के साथ विरोध करती है जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में फूट पैदा 
करना है |?! 

“दक्षिण-पूव एशिया सामूहिक रक्षा-संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों 
ने निरंकुशता पूर्ण ढक्लसे अश्रपने संरक्षण? के क्षेत्र के अन्तर्गत कम्बोडिया, 
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लाओ्ओोस और वियतनाम के दक्षिण भाग को शामिल कर लिया है और 
कम्बोडिया, लाश्रोस और वियतनाम के सम्बन्ध में जनेवा समभोते का पालन 
न होने देने को कोशिश की है ।?? ! 

चीन द्वारा मनीला सन्धि के विरोध का आधार उपयु क्त उद्धरणों में निहित 
है | भारत का विरोध भी प्रकारान्‍्तर से लगभग उन्हीं बातों पर आधारित हैं 
जिनका उल्लेख चीनी प्रधान मन्त्री श्री चाओ्रो एन लाई की उपयुक्त रिपोर्णों में 
मिलता है | ८ सितम्बर, सन्‌ ११५४४ को सम्बन्धित देशों ने मनीला सन्धि पर 
हस्ताक्षर किये | दूसरे ही दिन श्रथांत्‌ ६ सितम्बर को भारत के प्रधान मन्त्री 
की देसियत से परिंडत जवाहर लाल नेहरू ने इस सन्धि का गहरा विरोध 
किया । इस अवसर पर ही उन्होंने जाज आरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास 'नाइ- 
न्टीन एट्टी फोर? में प्रयक्त इस मुहावरे को दोहराया कि 'हम सोचते कुछ हैं 
और करते कुछ और हैं ( डबल थिंक एएड डबल टाक )। इन व्यड्भात्मक 
वाक्‍्यों से सन्धि के प्रति नेहरू जी के विरोघ की तीव्रता भलीमाँति स्पष्ट हा 
जाती है--'एशियाई समस्याश्रों, एशियाई सुरक्षा और एशियाई शान्ति के 
सम्बन्ध में न केवल विचार-विमर्श किया जाता है, बल्कि कारवाई भी की जाती 
है ओर इनके सम्बन्ध में सन्धियाँ भी की जाती है और ये भी मुख्यतः गेर 
एशियाई देशों के द्वारा |?” १............ “एक और भी भद्दी बात है। कुछ 
देश, जिनके स्वार्थ समान होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आपस में मिल जाते 
हैं। यह सेनिक तथा अन्य प्रकार की सन्धियों के सम्बन्ध में इतिहास का 
साधारण तथ्य दे | लेकिन अरब सन्धि में एक नयी बात भी घुस जाती है । कुछ 
देश दूसरे देशोंकी जो उनसे मिलना नहीं चाहते, रक्षा करने के लिए एक दूसरे 
के साथ हो जाते हैं ! यह असाधारण बात है कि दूसरे देश किसी का संरक्षण 
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प्रास नहीं करना चाहते, वे चिल्ला कर इसको घोषणा करते हैं; फिर भी उनसे 
कद्ा जाता है, हमारा संरक्षण अवश्य प्राप्त करना चाहिये |? ये बातें बहुत 
विचित्र हैं र में इन्हें समझ नहों पाता |?? * 

नेहरू जी द्वारा मनीला सन्बि के तीत्र विरोध के कारण उनके अनेक 
भाषणों में निहित मिलेंगे | वास्तव में सन्धि की प्रस्तावना के समय से लेकर 
उस पर हस्ताक्षर किये जाने तक बराबर उन्होंने इसका विरोध किया और इस 
विरोध के कारण भी उन्होंने बताये। सन्धि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व 
२९ श्रगस्त, सन्‌ १४५४४ को भारत की लोक सभा के समक्ष अन्तरांष्रीय स्थिति पर 
बोलते हुए, उन्होंने कहा था--““अगले महीने के आरम्भ में बोगिश्रो, ( फिली 
पाइन्स ) में दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का सामूहिक संघटन बनाने पर 
विचार किया जायगा। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में इम 
अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं , वेयोंकि हमें जान पड़ता है कि हिन्द-चीन 
के समभोते से मेल-मिलाप की जा घारा फूटी है, इससे उसका प्रवाह विपरीत 
दिशा की श्रोर हो जायगा । हमें डर है कि दक्षिण्‌-पूर्वी एशिया के देशों के 
सामूहिक संघटन से भविष्य में लाभ के बजाय हानि अधिक होगी ।?? ये बातें 
दूसरे दिन अर्थात्‌ २६ श्रगस्त को राज्य सभा में भाषण करते हुए; नेहरू जी 
ने दोदरायी भी थी । २७ अगस्त, सन्‌ १६४४ को राज्य सभा में श्री एस० सी० 
माथुर के ३० अप्रेल के प्रस्ताव पर बहस को पुनः जारी करते हुए. भी नेहरूजी 
ने मनीला सन्धि का उल्लेख किया था। इस समय तक सन्धि पर हस्ताक्षर 
नहीं हुए थे, केवल उसका प्रस्ताव सामने था। इस अवसर पर कटद्दी गयी 
बातें मूलतः ६ सितम्बर, १६५४ को कही गयीं बातों से मिलती-जुलती हैं । 
हैं। उन्होंने कहा था--* श्री कृष्ण मेनन द्वारा यह बताया गया है कि यह 
केवल ऐसी सन्धि नहीं हे जिसमें कुछ देशों द्वारा एक दूसरे के लिए कुछ करने 
का वादा किया गया हो-चाहे यह सैनिक सहयोग हो या और कुछ | अन्य देशों 
की रक्षा के लिए कुछ करनेके निमित्त कुछ देशों के बीच यह सन्धि होगी जो 


पृष्ठ सात पर प्रका शत नेहरू जी के भाषण ( दिल्‍ली प्रेस एसोसियेशन द्वारा आयोजित 
भोज में ) को रिपोर्ट से उद्धरित । 
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'काफी विचित्र बात है | दो देशों के श्रापंस में मिलने की तथा इस बात पर 
विचार करने की कि तीसरे या चोथे देश के सम्बन्ध में वे क्या करेंगे, यह नये 
प्रकार की घारणा ( कंशेप्सन ) है। जनेवा सम्मेलन की मूलभूत बातों में * 
एक बात यह थी कि.......हिन्द-चीन के देश तट्स्थ रहें और वे न तो एक 
: गुद में मिले, न दूसरे में | यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है | वस्तुतः इस बात पर 
जनेवा सम्मेलन समाप्त हुआ । एक ओर फ्रांस के मित्र देश मविष्य में अपने 
विरुद्ध हिन्द-चीन के प्रदेशों के उपयोग की सम्मावना बरदास्त न कर सके 
और दूसरी श्रोर चीन अपने विरुद्ध इन देशों का उपयोग युद्ध के अड्डों या 
अन्य रूप में, बरदास्त न कर सका । इसलिए, कठिनाई से बचने का एक मात्र 
मार्ग यह था कि ये प्रदेश किसी ओर भी न रहें | यह मूलभूत बात है। अब 
यदि कोई ऐसा काम किया जाता है जो तट्स्थ क्षेत्र के रूप में हिन्दी-चीन के 
मूल आधार को प्रभावित करता है तो जनेवा सम्मेलन के निर्णय के पीछे की 
पूरी धारणा डगमगा उठती है। में नहीं जानता कि दक्षिणु-पूर्वी एशिया 
सम्मेलन में क्या होगा और क्या न होंगा । लेकिन यदि इसके किसी कार्य से 
उपयुक्त धारणा को धक्का पहुँचता है तो किसी हृद तक यह हिन्द-चीन करार 
की आधार भूत धारणा को धक्का पहुँचाता है--न केवल मनोवेश्ञानिक दृष्टि 
से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी ।........एक और भी दिलचस्प बात है | मान 


लीजिए, किसी प्रकार का सेनिक समभौता होता है। तब्र इसका परिणाम 
यह होगा कि कुछ दूसरे समभौतों का प्रभाव भी उन देशों पर पड़ने लगेगा 


जो नये समभोते में शामिल होंगे ।?! 
बावजूद इस बात के कि एशिया के दो मह्दान्‌ राष्ट्र चीन और भारत 
तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के चार प्रमुख राष्ट्र भारत, बमां, हिन्द-एशिया 
आर लंका मनीला सन्धि के विरोधी रहे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अपना 
सुर अलापते ही रद्दे । मनीलां सन्धि की उपयोगिता सिद्ध करने में और उसे 
एशियाई राष्ट्रों के हित में बताने में उन्होंने कोई कोर-कसर उठा न रखो | 
ब्रिटेन के अनुदार दल की बात दूर रही, वहाँ के मजदुर दल ने भी इसका 
. समर्थन करने में हिचक प्रकट नहीं की। मनीला सन्धि के प्रति विरोध प्रकट 
करने वाला प्रस्ताव स्कारबरो में होने वाले मजदूर दल के वार्षिक सम्मेलन में 
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२.५७०,००० के मुकाबिले में ३,६६६,००० मतों से अस्वीकार कर दिया 
गया । अ्रमेरिका की तो बात ही निराली थी। वहाँ दोनों प्रमुख राजनीतिक 
दलों के साथ-साथ सभी प्रभावशाली समाचार पत्रों ने भी जी खोल कर मनीला 
संधि का समर्थन किया । प्रसिद्ध अखबार न्यूनाक टाइम्स ने लिखा कि “आठ 
देशों में जो समझोता हुआ है, वह सिर्फ सेनिक समभौता नहों है ओर उसका 
क्ेत्र कहीं अधिक व्यापक है |........इसमें एक सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से 
घोषणा की गयी हे । वह यह हे कि सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र संसार 
के सभी देशों में वहाँ की जनता के स्वतन्त्र मत से चुनी गयी सरकारों का शासन 
स्थापित करने के लक्ष्य मैं योग देने का प्रयत्न करेंगे (१? वाशिज्ञटन स्टार! 
तो न्‍्यूनाक टाइम्स से भी आगे बढ़ गया था। उसने हिन्दी-चीन के सम्बन्ध में 
जनेवा समभझोते का मजाक खुल कर उड़ाया ओर इस रूप में ही मनीला संधि 
का समर्थन किया । जनेवा सम्मेलन में हिन्द-चीन के तीनों राज्यों--लाओखस, 
कम्बोडिया और वियतनाम में सेनिक कारवाइयाँ समाप्त करने के सम्बन्ध में जो 
समभौता हुआ, उसमें यह तय किया गया कि विराम सन्धि के बाद, वियतनाम 
लाओस ओर कम्बोडिया में विदेशी सहायक सेनाएँ और सेनिक कार्य-कर््तां 
प्रवेश न कर सकेंगे । 'वाशिज्ञटन स्टार! ने मनीला सन्धि का समर्थन करने के 
जोश में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य की हत्या करने वाली सन्धि की शर्त का न केवल 
आर्थिक दृष्टि से बल्कि से सेनिक दृष्टि से भी समर्थन किया और कहा कि 
“कम्बोडिया, लाओस ओर स्वतन्त्र ( बाओदाई सरकार ) वियतनाम सन्धि की 
आर्थिक गति-विधियों में तो शामिल दो ही सकते हैं, साथ ही साथ यदि उन 
पर सेनिक आक्रमण हुआ तो सन्धि के अन्तर्गत उसे समान खतरा मान कर 
सामूहिक कारवाई भी की जायगी ।?? 

यह मार्क की बात रही है कि मनीला सन्धि का समर्थन करने वालों ने 
उसके विरोधी चाओ एन लाई ( चीन के प्रधान मनन्‍्त्री ) और पणरिडत जवाहर 
लाल नेहरू ( भारत के प्रधान मन्त्री ) के तकों का उत्तर कभी भी नहीं दिया। 
चीन के प्रधान मन्‍्त्री के विरोध के कारणों का उल्लेख इससे पूर्व किया जा 
चुका है। नेहरू जी के विरोध के कारणों की ओर भी संकेत किया जा चुका है। 
उनके विरोध के मुख्यतः पाँच कारण थे-( १) मनीला सन्धि दक्षिण-पूर्वी एशिया 
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के देशों के सम्बन्ध में मनरो पिद्धान्त के सहदश्य है जिसकी घोषणा एक पक्ष 
द्वारा ही की गयी हे, ( २) यह हिन्द चीन के सम्बन्ध में जनेवा समभोते के. 
लिए. खतरा हे जिसमें कहा गया है कि हिन्दनचीन के तीनों राज्य अ्रन्य द्वेशों 
के साथ किसी सेनिक समभौते में शामिल न हों, ( ३ ) मनीला संधि ने सुरक्षा 
निश्चित करने के बजाय अरक्षा और सन्देह की भावना को जन्म दिया है । 
मनीला संघि "्षेत्रीय करार'ः ( रीजनल एथ्रीमेंट ) नहों है । कुछ सावंभौक 
सत्ता प्राप्त राष्ट्र जिनका दक्षिण-पूर्वी एशिया से नाम मात्र के [लए भी सांस्कृतिक, 
जातीय या भोगोलिक सम्बंध नहीं है, संधिमें शामिल हुए हैं । यद्द स्थिति 
संयुक्त राष्ट्रसंध के घोषणा-पत्र की विरोधिनी है, ( ५ ) सैनिक दृष्टि से संधि पर 
हस्ताक्षर करने वाले पश्चिमी राष्ट्रों के अतिरिक्त दक्षिणो-पूर्वों एशिया के देशों 
का कोई महत्त्व नहीं है | यहाँ पर यह उल्लेख करना उचित हो होगा कि पाक- 
अमेरिका सैनिक संधि के संदभ में भी नेहरूजी ने मनोला संघि का विरोध किया 
था। पाकिस्तान ने तो संधि पर हस्ताक्षर श्रमेरिका को खुश करने के लिए 
ही किया | श्रस्तु, नेहरूजी द्वारा व्वक्त विरोध के उपयुक्त कारणों में से कुछ 
का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है। विरोध के शेष कारणों का विस्तृत 
विवरण उनके उस भाषण में मिलता है जो उन्होंने २६ सितम्बर, सन्‌ १६४४ 
को लोक सभा में परराष्ट्र नीति-सम्बन्धी बहस को प्रारम्भ करते हुए, किया था | 
इस भाषण. में मनीला संधि पर नेहरूजी ने काफी प्रकाश डाला । इसमें उन्होंने 
कहा था--' मैंने बहुधा इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि क्रिस विशेष 
आवश्यकतावश दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि का उद्भव हुआ ! कौन सा 
ऐसा श्राकस्मिक डर था जिसकी वजह से सम्बन्धित देश एक गुट में हो गये १ 
क्या कोई आक्रमण होने वाला था ? क्या अश्रकस्मात दक्षिण-पूर्वी एशिया या 
प्रशान्त क्षेत्र की शांति संकटापन्न हो गयी थी ! जनेवा समभोौते के तुरंत बाद 
ही मनीला संधि का समय क्‍यों चुना गया १ मैं इनका उत्तर पाने में असम 
रह हूँ | श्रव में समझता हूँ कि इनमें मय है, में यह समझ सकता हूँ कि एशि- 
याई देशों में भय दै--श्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड तथा हो सकता दे कि उनके 
झास पास के देशों में भी मय हो | में इस से इनकार नहीं करता । तथ्य को 
अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होता । लेकिन ओर अधिक सुरक्षा उप्तन्‍न 
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"करने के लिए. हम भय का सामना कैसे करते हैं, हम इससे छुटकारा कैसे प्राप्त 
करते हैं ओर केसे इसका प्रतिकार करते हैं या स्थिति का मुकाबिला 
करते हैं १? ह 


“मैं सदन के सामने यह प्रश्न रखता हूँ कि क्या मनोला संधि से दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में तनाव कम छुआ है या इससे तनाव बढ़ा हे! क्‍या यह दक्षिण- 
पूर्वी एशिया या विश्व के किसी अ्रत्य भाग को शांति की ओर सुरक्षा की दृष्टि 
से और अधिक आगे ले गयी है या नहीं ले गयी है ! में यह कबूल करता हूँ 
कि न तो में तनाव में हास देखता हूँ, न शांति की ओर प्रगति ! वास्तव में 
स्थिति उल्टी है। जनेवा समभोते के द्वारा जो अच्छा वातवरण उतन्न हुश्रा 
था, वह कुछ दृद तक विषाक्त हो गया है । यह अच्छा बात नहीं है। क्‍या 
मनीला संधि ने शांति ओर सुरक्षा के लिये कोई सबल आधार उत्पन्न किया 
है १?“ में यह सुझाव नहीं देता श्रौर यह सुकाव देना मेरे लिए अयथाथ- 
वादी होना होगा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी देश अथवा भारत को भूठी 
सुरक्षा की भावना से आश्वस्त रहना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि कुछ 
होने वाला नहीं है; हमें शांति के गीत गाने चाहिये और तब कुछ न होगा । में 
यह महसूस करता हूँ कि जिम्मेदार सरकार इस प्रकार आचरण नहीं कर 
सकती । इन्हें किसी भी तरह की स्थिती का सामना करने की तैयारी करनी पड़ती 
है | लेकिन इन्हें अपनी नीतिका निरूपण इस प्रकार करना चाहिये कि उसको 
कोई दिशा हो और यदि दिशा शांति की ओर हो तो इस औझोर ही उनकी नीति 
होनी चाहिए ।?” 


“अपनी रक्ता के लिए कुछ देश एक गुट बनावें, आपस में समभझोता या 
सहयोग करें, यह बात मेरी समर में आती है । सैनिक दृष्टि से यद्यपि मनीला 
संधि के फलस्वरूप हुआ समझौता या सहयोग काफी मजबूत नहीं है तथापि 
इससे सम्बंधित देशों की सीमा का अ्रतिक्रमण होता हे । इस संधि या समभोते 
में एक च्षेत्र की ओर बराबर निर्देश किया गया है और यह क्षेत्र सम्बंधित देशों 
का क्षेत्र नहीं हैं लेकिन होँ, इस संधि में शामिल होने वाले देशों की सीमाश्रों 
के बाहर का क्षेत्र है ।....उन्होंने इस क्षेत्र! का उल्लेख यह कह कर किया दे--- 
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एक ऐसा क्षेत्र जो अंशतः निश्चित और अंशतः अनिश्चित है; क्‍योंकि सम्बंधित 
देश इसका विस्तार कर सकते हैं। यदि वे एक राय से यह कहते हुएए सहमत हो 
जाते हैं कि “यह भी हमारे त्षेत्र में हें? और यदि इस क्षेत्र में कोई घटना 
घटती है-श्रयांत्‌ सम्बंधित देशों की सीमा के बाहर--तो वे इच्छानुसार कोई 
भी कदम उठा सकते हैं ।.... क्या में पुराने दिनों का स्मरण कर सकता हूँ जब 
बड़े ओर शक्ति शाली राष्ट्रों के पास एशिया में तथा अन्य जगह “अपना 
प्रभाव क्षेत्र!” था और जब एशिया के देश कुछ भी कर सकने के लिए अत्यन्त 
दुबल थे । झगड़ा बड़ों राष्ट्रों में था और इसलिए कभी-कभी उन्हों ने प्रभाव 
क्षेत्रों के देशों का बेंटवारा करने के लिए समभोता किया था | मुके ऐसा लगता 
है कि मनीला संधि का रख खतरनाक ढंग से शक्ति शाली राष्ट्रों द्वारा प्रभाव 
क्षेत्र के अधिकार का उपयोग करने की दिशा की ओर द्वी है क्योंकि अ्न्तो- 
गत्वा बड़े और शक्ति-शाली देश ही निपटारा करेंगे न कि तीन कमजोर और 
छोटे एशियाई देश जिनका मन्नी सम्बंध उनसे हो सकता है ।?! 

“दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह हैं: इस संधि में श्राक्रमण की 
श्रोर निदेश किया गया है। इसका मतलब कोई बाह्य हस्तक्षेप ही समझ सकता 
है। इसके साथ ही रुषिनक्षेत्र में उत्पन्न ऐसी स्थिति को ओर भी निर्देश किया 
गया हे जो उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार दे सकती दे | अ्रब इन शब्दों को 
देखिये--“इस ज्षेत्र में पैदा किया गया तथ्य या स्थिति !! यह बाद्चय श्राक्रमण 
नहीं है । कहने का तात्पये यह कि किसी श्रांतरिक बात के कारण भी संधि में 
शामिल देशों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस क्षेत्र के देशों की 
श्रखंडता, प्रभुसता और स्वतंत्रा की घारणा पर क्‍या इससे प्रभाव नहीं पड़ता # 
मनीला संधि के अधिकतर माग में बाते बड़ी श्रच्छी कहीं गयीं हे । इसमें संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के घाषणा-पत्र के मुहावरे हैं, शान्ति के सम्बंध में उसकी इच्छा के 
बारे में कहा गया हे । ओपनिवेशिक क्षेत्रों में स्वशासन को प्रोत्साहन देने की 
भी बात कही गयी है; शर्त यह है कि ये क्षेत्र तैयार हों तथा स्वशासन के बोझ 
को संभाल सकने में समर्थन हों । मेंने इसे ध्यान से पढ़ा है। मनीला संधि का 
पूरा दृष्टिकोण न केवल गलत है बल्कि किसी भी एशियाई देश की दृष्टि से 
खतरनाक भी है |?” द 
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नेहरू जी के इस भाषण में कही गयी बातों और चीन के प्रधान मन्सत्री 
द्वारा प्रथम राष्ट्रीय लोक कांग्रेस के समक्ष २७ सितम्बर, सन्‌ १६९४ को प्रस्तुत 
की गयी मनीला सन्धि से सम्बन्धित बातों की तुलना करने पर स्पष्ट हो 
जाता है कि सन्धि के सम्बन्ध में नेहरू जी और चाओ की घारणाओं में 
काफी हृद तक समानता है। चीन के सम्बन्ध में नेहरू जी की नीति का अध्य- 
यन करने के लिए यह सर्वांधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिसकी उपेक्षा किसी भी 
भाँति नहीं की जा सकती । 
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नेहरू जी की चींन-यात्रा 


चीनी लोक गणतन्त्र के प्रधान मन्त्री श्री चाओ एन लाइ ने अपनी भारत 
यात्रा के समय नेहरू जी को चीन आने का निमन्त्रण दिया था । नेहरू जी 
ने इसे स्वीकार कर लिया था। वह अक्टूबर, सन्‌ १६५४ के प्रथम सप्ताह में 
चीन गये । यह ऐतिहासिक यात्रा थी। इससे न केवल चीन-मारत मेत्री के 
बन्धन दृढ़ हुए. अपितु अन्तरांष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा | 
चीनी प्रधान मन्त्री चाओ एन लाइ की भारत-यात्रा के समय अन्तराष्ट्रीय राज- 
नीति पर चीन-भारत मेत्री के जिस प्रभाव का सूत्रपात हुआ था, उसने नेहरू 
जी की यात्रा के कारण जड़ पकड़ ली । यद्यपि यह सही है कि एशिया के दोनों 
प्रधान मन्त्रियों की आपसी वार्ता की कोई अधिकृत रिपोट प्रकाशित नहीं हुई 
तथापि इसका अन्दाज नेहरू जी द्वारा भारत की लोक सभा के समक्ष 
२६ अगस्त, सन्‌ १६९४ को किये गये भाषण, २० अक्टूबर, सन्‌ १६९४ को 
पीकिंग में नेहरू जी के सम्मान में आ्रायोजित-भोज में श्री चाओ एन लाइ के 
भाषण, चीन से लोटने के बाद कलकत्तें के दस लाख नागरिकों के समक्ष 
नेहरू जी द्वारा किये गये भाषण तथा अ्रन्त में चीन-यात्रा के सम्बन्ध में लोक 
सभा में किये गये भाषण से भली भाँति लगाया जा सकता है। 

अपनी चीन-यात्रा से लगभग दो सप्ताह पूव नेहरू जी ने एक ऐसा प्रश्न 
उठाया था जिसकी ओर न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की आँखें 
खिंची बल्कि पश्चिमी देशों में भी जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई । यह प्रश्न था 
चीन से बाहर अन्य देशों में निवास करने वाले चीनियों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
में | जाहिर है कि दक्षिण-पूर्वीं एशिया के कुछ देशों में इस प्रश्न का रूप 
बढ़ा विकट है। उदाहरणार्थ मलाया को लिया जा सकता है। वस्तुतः 
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मलाया पर ब्रिटेन का कब्जा है लेकिन यह कह सकना आसान नहीं है कि 
मलाया के मूल निवासी अंग्रेजों से अधिक सशंक हैं श्थवा चीनियों से । 
मलाया में उसके मूल निवासियों की अ्रपेज्ञा चीनियों की संख्या काफी अधिक 
है। ऐसी दशा में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि लोकतांजिक शासन की 
प्रतिष्ठा के बाद मलाया पर वास्तव में किसका शासन होगा $ यह प्रश्न 
शझासान नहीं है । इसके दो कारण हैं, पहला कारण तो यह है कि इसमें अन्य 
राष्ट्रों के आन्तरिक मामले में चीन के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की जिसका प्रभाव 
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से तनिक भी कम न होगा, गुंजाइश निहित है और दूसरा 
कारण यह है कि इस गुख्लाइश की आड़ में श्रपनी औपनिवेशिक सत्ता की जड़ 
जमाये रहने की कोशिश करते रहने का मोका साम्राज्यवादी देशों को मिलता 
हे | इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपनी चीन-यात्रा से पूर्व दूसरे देशों 
में चीन के निवासियों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में नेहरू जी द्वारा उठाये गये 
प्रश्न की व्यापक प्रतिक्रिया--पूर्व और पश्चिम में--स्वामाविक थी | 

कहा जा' सकता है कि यह ऐसा प्रश्नन था (जिसकी ओर चीनी लोक 
गणतन्त्र की सरकार ने नेहरू जी द्वारा ध्यान आक्ृष्ट किये जाने से पूर्व विचार 
न किया हो अथवा इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त न किया हो । लेकिन 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, यों कठहुज्जतो की गुझ्लाइश सब जगह 
रहती है । लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण इस पर आधारित नहीं 
होता । वह आधारित होता है तथ्यों पर । चीन से बाहर रहने वाले चीनियों 
का प्रश्न उठा कर नेहरू जी ने वास्तव में चीन के प्रति अपने मभेन्नी-भाव का 
ही परिचय दिया और चीन ने इसे स्वीकार भी किया । यह चीन की नीति के 
अनुकूल ही रहा, क्योंकि इससे इनकार कर चीन एशियाई देशों से मित्रता 
स्थापित करने की अपनी नीति को किसी भी दशा में चरितार्थ नहीं कर सकता 
था। चीनियों की आबादी वाले देशों की शंका का समाधान करना उसका कतंव्य 
है। इस कतंव्य का निवांह प्रश्न को टाल कर या उसकी उपेक्चा करके नहीं. 
किया जा सकता । 

झन्य देशों में श्रावाद चीनियों की समस्या के सम्बन्ध में अपनी चीन-वीता 
के समय नेहरू जी का मत क्‍या था ? उनके ही शब्दों में यट्ट इस प्रकार दै-- 
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“एशियाई देशों या दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के चीन से भयभीत होने 
के कारणों में एक कारण इन देशों में बहुत बड़ी संख्या में आबाद चीनी भी 
रहे हैं । मलाया की भाँति कुछ देशों में बहुत कठिन समस्या उत्पन्न होती 
है। यहाँ उपस्थित सब लोग, मेरा विश्वास है कि मलाया की स्वतन्त्रता के पक्ष 
में है। यह सच है, लेकिन याद रखिये कि मलाया की यह समस्या आसान नहीं 
है | यह कठिन है; क्योंकि मलाया में मलाया-निवासी अल्पसंख्यक हैं । इससे 
कठिनाइयों और उलभरनें उत्पन्न होती हैं | अलग-अलग किसी भी जाति के 
लोगों का बहुमत नहीं है ; चीनियों की संख्या बहुत बढ़ी है ; भारतीय दस या 
पन्द्रह फी सदी हो सकते हैं । मलाया के मूल निवासी ऐसी किसी बात में दिल- 
चस्पी नहीं रखते जिससे बाहरी लोगों को शक्ति मिल सकती हो। में 
केबल दिक्कतों की ओर संकेत कर रहा हूँ जिन्हें हमें समझना चाहिये | तथ्यों 
के बिना विशुद्ध तकंकी दृष्टि से समस्या पर विचार करने से कोई लाभ नहीं 
 है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह यह है। बमां, हिन्द-एशिया, हिन्द-चोन 
ओर थाईलेण्ड में चीनी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो इनमें भय उत्पन्न करते 
हैं । पुराने जमाने से अ्रब तक चीन सरकार ने चीन की राष्ट्रीय से अपने को 
पृथक कर लेने के किसी चीनी के श्रधिकार को मान्यता नहीं प्रदान की । 
इससे बड़ी विचिन्न स्थिति पैदा हों गयी थी। कभी-कभी किसा न किसी प्रकार 
की दोहरी राष्ट्रीया रही । दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में रहने वाले चीनियों 
की स्थिति को इन देशों के लिए परेशानी से भरी हुईं बनाने वाला यह भी एक 
कारण था |?? 
इस भाषण से पूर्व चीन के भाग्य विधाताओं ने यह तो संकेत किया था 
कि चीन सरकार चीन से बाहर श्रन्य देशों में निवास करने वाले चीनियों की 
राष्ट्रीया की समस्याओं को हल करना चाहती है ओर वह इसे पुराने ढंग से 
नहीं किन्तु नये उपायों द्वारा हल करेगी लेकिन इस सम्बन्ध में उनका मत 
सामने नहीं श्राया था। इस समस्या पर चीन सरकार द्वारा स्पष्टटः अपना 
मत नेहरू जी के उपयुक कथन के बाद ही व्यक्त किया गया मिलता है | 
अधिकृत रूप में इसका उल्लेख उस रिपोट में मिलता है जो चीनी लोक 
१. भारत को लोक सभा में नेहरू जो का भाषण--२ & अगस्त, १६४४। 
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गणतन्त्र के प्रधान मन्त्री श्री चाश्रो एन लाइ ने चीनी लोक गयणतलन्त्र 
की लोक कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में २१ सितम्बर, १६५४४ को 
प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया गया है, उससे नेहरू जी द्वारा 
उठाये गये प्रश्न की महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है | रिपोट का सम्बन्धित अंश 
इस प्रकार है--- “प्रवासी चीनियों की संख्या लगभग १२ करोड़ है | जिन 
देशों में वे रहते हैं वहाँ के निवासियों के साथ वर्षों से उनका सौहाद्र॑पूर् 
सम्बन्ध है । उन्होंने तत्सथ्थानी आथिक विकास एवं वहाँ सम्पन्नता लाने में 
योगदान किया है | प्रवासी चीनी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं । आम- 
तोर पर जिन देशों में वे रहते हैं, वहाँ की राजनीतिक क्रियाशीलता में वे भाग 
नहीं लेते । पिछले कुछ वर्षों से वे उन देशों में बड़ी कठिन परिस्थितियों मैं 
रह रहे हैं जिनका सम्बन्ध चीन से मेत्रीपूर्ण नहीं हे | हम आशा करते हैं कि ये 
देश प्रवासी चीनियों से भेद भाव का बताँव न करेंगे और उनके न्यायपूर्ण अ्रधि- 
कारों एवं स्वार्थों का आदर करेंगे | अपनी ओर से हम प्रवासी चीनियों से यह 
अनुरोध करने के इच्छुक है कि वे जिन देशों में रह रहे हैं, वहाँ की सरकारों 
के कानूनों तथा सामाजिक रीति-रिवाज का आदर करें | यह उल्लेखनीय है कि 
प्रवासी चीनियों की राष्ट्रीयता के प्रश्न को इल करने को चेश, चीन की प्रति- 
क्रियावादी सरकारों ने कभी नहीं की । इससे प्रवासी चीनियों की स्थिति दुरूह 
हो गयी ओर बहुधा चीन और सम्बन्धित देशों के बीच मन-मुठाव पैदा दो 
गया | इस स्थिति को सुधारने के लिए. हम इस प्रश्न का निपटारा करने को 
तैयार हैं और सर्व प्रथम इम दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ जिन्होंने 
हम से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, इसका निपटारा करने के 
लिये तैयार हें ।?? ' द 

जिन अन्य बातों की दृष्टि से नेहरू जी की चीन-यात्रा महत्त्वपूर्ण मानी गयी, 
उनका उल्लेख चीन के प्रधान मन्त्री चाओ एन लाई तथा चीनी लोक-गणुतंत्र 
के अध्यक्ष भ्री माओत्सेगतुज्ञ ने स्वयं भी किया था। आराम जनता पर भी इसका 
व्यापक प्रभाव पड़ा । दस-दस लाख चीनियों ने सड़क पर अनुशासित दह्न से 
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एकत्र होकर नेहरू जी का अभिनन्‍्दन किया । मंचूरिया ओर दरेन में 
स्थित चीन के इस्पात तथा नौसेना के कारखानों का निरीक्षण करने 
का अवसर चीन सरकार ने नेहरू जी को दिया जब कि : रूसियों के 
अलावा कोई श्रन्य विदेशी इन्हें नहीं देख सका था। नेहरू जी द्वारा . 
चीन की ओर बढ़ाये गये मित्रता के द्वाथ का यह प्रतिदान उचित था । चीनी 
लोक-गणतन्त्र की सरकार इसके लिए क्‍यों तैयार हुई ! इस प्रश्न का उत्तर 
चीन के प्रधान और परराष्ट्र-मन्त्री श्री चाओ एन लाई के उस भाषण में 
मिलता है जो उन्होंने नेहरू जी के सम्मान में २० अक्तूबर, १६५४ को पीकिंग 
में आयोजित मोज में किया था | चीन के प्रधान मन्त्री ने नेहरू जी का अभि- 
ननन्‍दन करते हुए कहा था--' श्री नेहरू जी ने गांधी जी के साथ, भारत की 
. स्वाधीनता के लिए जो कठोर संघर्ष किये हैं, हम चीन के लोग उनसे भली- 
भाँति परिचित हैं | श्री नेहरू की चीनी जनता के स्वाधीनता ओर स्वतन्त्रता 
के ध्येय से बहुत दिनों से सहानुभूति रही है । जिस समय चीनी जनता जापान 
के विरुद्ध युद्धरत थी, श्री नेहरू ने जापानी आक्रमण के प्रतिरोध में चीन को 
एकता के लिए बड़ी चिन्ता प्रकट की थी। चीनी लोक गणतन्त्र की स्थापना 
के बाद भारत ने, प्रधान-मन्री नेहरू के नेतृत्व में, हमारे देश के साथ तुरन्त 
कूटनीतिक सम्बन्ध ( डिप्लोमेटिक रिल्षेशंस ) स्थापित कर लिये अन्य शान्ति 
प्रिय देशों के साथ मारत ने कोरियाई विराम-सन्धि का समथन किया ओर उसे' 
सम्पन्न कराने में सहायता पहुँचाई | श्रभी कुछ दिनों पृष भारत ने, अन्य 
कोलम्बों शक्तियों के साथ, हिन्दचीन में फिर से शान्ति स्थापित करने में 
: महत्त्वपूर्ण योग दिया था | इस समय भारत, पोलेण्ड और केनेडा के साथ, 
: 'हिन्द-चीन में विराम-संधि के निरीक्षण का कार्य पूरा कर रहा है। अ्रन्तरांष्ट्रीय 
मामलों में चीनी लोक गणतन्त्र के न्यायोचित स्थान के लिए भारत निरन्तर 
अपनी आ्रावाज उठा रहा है। चीनी जनता के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात 
है कि उसे शान्ति की रक्षा के समान ध्येय में भारत जैसा मैन्री रखने वाला 
पड़ोसी और प्रधान मन्त्री नेहरू जैसा महान्‌ मित्र मिला है। भारत और चीन 
दोनों एशिया की महान शक्तियों है। ये दोनों देश संसार के प्राचीन ओर साथ 
ही तरुण देश हैं | दो हजार वर्षों से भी अधिक समय से भारत और चीन के 
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बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं श्र इन दोनों के बीच युद्ध 
होने का उल्लेख इतिहास में कहीं मी नहीं मलता |?” 

नेहरुूजी ने भी अ्रपनी चीन-यात्रा के दौरान में अपने दिल और दिमाग 
को पूरी तरह खोल कर चीन-निवासियों के सामने रख दिया था । उनकी भाव- 
नाओं में यदि एक ओर प्राचीन ऐतिहासिक सम्बन्धों की स्मृति छाई हुई थी 
तो दूसरी ओर वर्तमान की आवश्यकताश्रों की ओर संकेत मी था। १६ अक्तूबर, 
सन्‌ १६५४ को पौकिग के हवाई अ्रड्डु पर पहुँच कर नेहरूजी ने जो उद्गार 
प्रकट किये थे, वे उनकी वास्तविक मनोदशा और. इच्छाओं को व्यक्त करने 
वाले थे । उनमें आरत्मीयता घबृुट कुट कर भरी थी। वर्तमान की ऐतिहासिक 
आवश्यकता भी अछुती नहीं रह गयी थी। भाव पुराने थे। शब्द भी नये 
नहीं थे । फिर भी उनमें नया जीवन, नयी स्पूर्ति और नयी चेतना तरंगित 
हांती दिखाई देती थी । 

नेहरूजी का उपयुक्त भाषण इस प्रकार है-- 


“इस महान देश की यात्रा करने की बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी। मुझे 
खुशी है कि आज वह इच्छा पूरी हा रही है । क्‍ क्‍ 

“इतिहास के आरम्म से ही भारत और चोन में पूरी मित्रता और 
आपसी मेल जोल रहा है। दोनों देशों में अनेक सम्पक रहें हँ--सांस्कृतिक 
व्यापारिक ओर धार्मिक | फिर भी, पिछली कुछ शताब्दियों में सदूभावना के 
इस आदान-प्रदान में कुछ विध्न पड़ गया था | लेकिन, इतिहास का वह दोर 
भी समाप्त हो गया है और अब हम पुराने सम्बंधों को पुनर्जी वित कर रहे हैं । 

“हमारे लिए एक दूसरे को समझना और अपनी ऐतिहासिक मित्रता को 
_ और पुष्ट करना बहुत ही श्रावश्यक है। चीन औ्रौर मारत महान्‌ देश हैं । 
इन की समस्वाएँ समान हैं। ये दृढता के साथ प्रमति-पथ पर आगे बढ़ रहे 
हैं । दोनों एक दूसरे को जितना ही समभेंगे उतना ही न केवल एशिया का 

ल्कि समस्त संसार का कल्याण होगा । श्राज विश्व में जो तनाव दे, उसे 

देखते हुए. यह आवश्यक दे कि इम शांति के लिए मिल-जुल कर 
कास करें _! 


आम और नेहरू क्‍ [ छक 


“मुझे आशा है कि चीन की मेरी यह यात्रा हमें एक दूसरे के और निऊद 
लायगी और हम शांति के लिए दूने उत्साह से काम करेंगे” 

“मैं आपके लिए मारतीय जनता की बधाइयां ओर शुभ कामनाएँ लाया 
हूँ । मुके चीन आये केवल एक दिन हुआ है लेकिन केए्टन और हांको में 
मेरा जो स्नेहपूर्ण और स्वच्छुंद स्वागत हुआ, वह अथ-पूर्णा है। आपने जो 
स्‍्नेहपूर्ण भावनाएँ प्रकट की हैं, उनके लिए में दवादिक ईतशता प्रझट 
करता हूँ ।?? * 

२३ अक्तूबर, १३५४ को पीकिंग में आयोजित सावंजनिक समा में नेहरू 
जी ने जो भाषण किया था, वह ऐतिहासिक भाषण है। इसमें उन्होंने श्रतीत 
की सुखद स्म्रतियों, वर्तमान की जिम्मेदारियों ओर भविष्य की कल्पनाश्रों का 
उल्लेख प्रभावशाली ढंग- से किया था | चीन ओर भारत के पारस्परिक सम्बन्ध 
ओर वतंमान में इस संबंध के निरूपण में नेहरूजी को ऐक्य की दृष्टि से 
यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरा भाषण २३ श्रक्टूबर के शिक्ष-देत्रा! 
समाचार में प्रकाशित हुआ था। चीन के मारत-स्थित दूतावास के सांस्कृतिक - 
सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित समाचार बुलेटिन संख्या ४७| १६४४ में यह 
भाषण जिस रूप में उद्धरित किया गया था, वह इस प्रकार है-- क्‍ 

श्रीयुत मेयर तथा पीकिंग 'नवासियों, चार दिन पहले मैं आपके इस 
प्राचीन ओर ऐतिहासिक नगर में आया था। आप लोगों ने मेरा बहुत हं। 
शानदार स्वागत किया है। मित्रता, सत्कार और प्रेम ने इन चार दिनों से 
मुझे घेर रखा हे और गदू-गदू कर दिया है । इसका मुझपर जो गहरा प्रभाव 
पड़ा है, उसे में श्रापके आगे व्यक्त नहीं कर सकता । एक दूसरे देश से श्राने 
वाले यात्री के प्रति प्रेम-पूण स्वागत का यह प्रदशन काफो महत्त्ववूणण है क्योंकि 
यह किसी चीज का प्रतीक है | ठ् द 

'में इस महान्‌ देश चीन में, जो स्वयं एक छोटा सा संसार है, एक दूसर 
महान्‌ देश से आया हूँ जो स्वयं भी एक छोटा संसार है। दोनों की जड़ें 
अतीत में बढ़ी गहरी चली गयी हैं | इतिहास के आरम्म से हो दोनों, युग॒धुग।- 
१. रिक्ष हवा समाचार-१६ भक्तूबर (चीन के दूतावाप्त के सांस्कृतिक सूचना कार्यालय का 

बुलेटिन संख्या ४६-१६५४ से उद्धरित ) । ह 
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न्तर में, विचार ओर संस्कृति की अगणित बाहरो धाराओं को ग्रहण करते रहे 
हैं, पचाते रहे हैं और उन पर अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व की छाप डालकर उन्हें 
अपने रंग में रंगते रहे हैं | वे अपने आप को समय-समय पर बदलते रहें हैं 
और परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहे हैं | श्रोर अब, दमन के लम्बे अस के 
बाद, वे फिर बदले हैं ओर विभिन्न रूपों में फल-फूल रहे हैं । चीन और भारत 
में हुए ये नये क्रान्तिकारी परिवतेन, विषय-वच्तु की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी 
एशिया की नयी श्रात्मा के ओर उस नयी शक्ति के प्रतोक हैं जा आज 
एशिया के देशों में प्रस्कृटित हो रही है। हमारे इन दाना दशा के सामने आज 
बड़ी बड़ो समसस्‍याएँ हैं और हम दृढ़ता तथा आत्म-वेश्वास के साथ एवं 
अपने-अपने देश का निर्माण करने और अपनी विशाल आबादी को सुख! 
और संतुष्ट कने की दृढ़ इच्छा के साथ, उनका सामना कर रहे हैं । एशिया के 
प्रत्येक देश की इच्छा आज यही है । 


“हमें किसी भी देश या वहाँ के लोंगों से कोई द्वेष नहीं है । इम संसार में 
शांति पूर्वक रहना चाहते हैं । यद्यपि इमें पिछले वर्षों में ओरां के 
हाथों बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ा है, तथापि मुझे आशा है कि हम उनके 
प्रति बैरभाव न रखेंगे और अन्य लोग भी हमारे मामले में हंस्तक्षेप 
न करेगे ।! ह 


“दोनों देशों में से प्रत्येक को अपनी-अपनी स्वाभाविक प्रतिमा ओर परि- 
स्थितियों के अनुसार अपना-अपना रास्ता चुनना पड़ा है । हमने अपनी-अपनी 
स्वतंत्रता भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा प्राप्त की है । हमारा यह सौमाग्य रहा है कि. 
हमने भारत में स्वतंत्रता शांति-पूर्ण उपायों द्वारा और शांति-पूण समाधान 
द्वारा प्रास की ओर आज उन लोगों के प्रति, जो हम पर शासन करते थे, 
हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं हे। चीन का स्वातंत्य लाभ अधिक कठोर 
और श्रधिक संधष-पूर्ण रहा है । 

“चीन और भारत का स्वतंत्र और प्रमुसता समन्न देशों के रूप में उद , 
तथा एशिया के श्रन्य देशों को प्रास स्वतंत्रता ने इस प्राचीन महाद्वीप का नक्शा 
ही बदल डाला है। शक्तियों का वह पुराना संतुलन जिपके कारण एशिया 


सीन झौर नेहरू [ करे 


परांधीन था, समाप्त हो चुका है और पीड़ा एवं संघर्ष के बीच धीरे-घीरे एक 
नया संतुलन पैदा हो रहा है । 

“राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्षेन्रों में ये बड़े बड़े परिवर्तन 
हुए हैं, धीरे घीरे एक और जबरदस्त क्रान्ति जन्म ले रही है । हम एक नये 
युग की डयौढ़ी पर खड़े हैं जिसमें मानव आशणविक शक्ति से प्राप्त होने वाली 
जबरदस्त शक्तियों का स्वामी होगा। जिस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति ने जो 
लगभग दो सौ वर्ष पहले श्रार्म्म हुई थी, दुनिया का नक्शा बदल 
डाला था, उसी प्रकार मौजूदा पीढ़ी में हम उससे भी बड़ा परिवर्तन देखने 
वाले हैं ।! 

“आज की समस्याओ्रों को हमें इस मद्दान्‌ प्र ्ठ-भूमि में ओर इन परिस्थांत- 
यों में देखना है । ये जबरदस्त शक्तियाँ संसार को नष्ट भी कर सकती हैं और 
मानव-जाति को मानवन्कल्याण के कल्पनातीत स्तरों तक भी ले जा 
सकती हैं |” क्‍ 

“आज संसार को महत्त्वपूर्ण चुनाव करना है--शान्तिपूर्ण प्रगति और 
युद्ध, इनमें से एक को उसे चुनना होगा। यह युद्ध पुराने तरह के युद्धों की तरह 
न होगा बल्कि उनसे बहुत अधिक बुरा और विनाशकारी होगा । यह हमारी 
पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है और मानव को पशु के स्तर तक गिरा 
सकता है ।? 

“इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हों सकता है। लेकिन, युद्ध को 
टालना ही काफी नहीं है। हमें युद्ध को जन्म देने वाले कारणों को समाप्त करना 
है और शान्ति तथा सद्मावना के बातावरण को सक्रिय रूप से बढ़ाना है । 
भय, बेर ओर हिंसा ने मानव के लक्ष्य को बहुत दिनों तक अन्धकार में रखा 
है | हिंसा, हिंसा को जन्म देती है, बेर मनुष्य का पतन करता है और उसे जड़ 
बनाता है और भय एक बुरा साथी है। हमें विरोध के इस चक्र से बाहर 
निकलना है ओर मेन्नी पूर्ण सहयोग के आधार पर एक नया संसार बनाने का 
प्रयत्न करना है--एक ऐसा संसार जिसमें एक देश पर दूसरे देश का, एक 
वर्ग पर दूसरे वर्ग का, एक नस्ल पर दूसरी नस्ल का नतो शासन डोगा, न 
शोषण । में हृदय से यह आशा करता हूँ कि इस नये संसार के निर्माण के 
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लिए हमारे जो तरीके होंगे वे शान्ति और सहयोग के होंगे, क्योंकि मुझे 
विश्वास दे कि बुरे और हिंसा पूर्ण तरीकों के अच्छे नतीजे नहीं हो सकते । 

चीन एक स्वाभिमानी देश हे जिसकी संस्कृति युगों पुरानी हे । वह 
्रपनी नयी स्वाधोनता और शक्ति पर प्रसन्‍न है एवं भविष्य की ओर आश/। 
और विश्वास के साथ देख रहा है। एक व्यक्ति की हैसियत से मेरा कोई 
महत्त्व नहीं है । लेकिन, मुझे भी अपने देश और उसकी विरासत पर गये है । 
अपने देश और जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से में भविष्य के बारे में शक्ति 
और विश्वास के साथ बातें कर सकता हूँ । हमारे सामने जो महान्‌ समश्याएँ 
हैं, वे श्रात्माभिमान, मिथ्या राष्ट्रीय अमिमान और हृठधर्मी को अपेक्षा नहीं 
करतीं । वे अ्रपेत्षा रखती हैं इस बात की कि सभी राष्ट्रों में--चाहे वे बड़े हों 
या छोटे और चाहे उनका सम्बन्ध किसी भो महाद्वीप से क्यों न हो--रस्पर 
मेल-जोल और मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना हो । इसलिए, मैं इन समस्याओं 
का, गब॑ की भावना से नहीं, बल्कि नम्नतापूवंक सामना करता हूँ | इस आशण- 
बिक युग में, जो श्रभी आरम्म हो रहा है, पुराने द्वंषों ग्रर रूगड़ों के लिए 
कोई स्थान नहीं है । यदि इस संसार को और इसकी उपलब्धियों को बचाना 
है तो हमें और ढंग से सोचना और कांम करना होगा । 

“आज बड़े-बड़े राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध हैं श्रोर यह कहा जाता है कि 
: पूर्व और पश्चिम में परस्पर झगड़ा है। लोग निरस्रोकरण की बातें करते हैं 
लेकिन प्रत्येक बढ़ा राष्ट्र अपनी सेनिक शक्ति बढ़ा रद्या है। युद्ध के नये ओर 
भयानक हथियार बनाये जा रहे हैं । यह शान्ति का रास्ता नहीं है । हमें यह 
मान लेना चाहिये कि संसार में रहने का केवल एक ही तरीका है, वह दे सह- 
श्रस्तित््व का, सहयोग का और अपनी इच्छानुसार रहने के प्रत्येक राष्ट्र के अधि- 
कार को स्वीकार करने का | भविष्य में पूर्व ओर पश्चिम एक दूसरे के विरुद्ध 
न हो सकेंगे | केवल एक संसार होगा जो अपने विभिन्‍न भागों में मेत्रीपूर्ण 
सहयोग रखते हुए. मानब-जाति की उन्नति के लिए काय करेगा | हाल ही में 
हुए. जनेवा समभौते ने, जिनमें चीन के प्रतिनिधियों ने इतनी प्रमुख भूमिका 
श्रदा की है, और जिससे हिन्द चीन में शान्ति कायम हो गयी हैं, कठिन 
समस्याओं को बातचीत के द्वारा शान्तिपूर्वक ढ ज्ञ से सुलभाने को राह हमें दिखा 
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दी है | इस तरीके को हमें दूसरी समस्थाश्रों पर भी लागू करना चाहिये--ह ध्में 
कठिनाइयों ही क्‍यों न हों और चाहे यह रास्ता लम्बा ही क्‍यों न हो। यह वह 
रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं ।! 

“चीन श्रौर भारत को ओर से जिन पाँच सिद्धान्तों की घोषणा की गयी है, 
वे इस नये दृष्टिकोण की बुनियाद हैं। मे पूरा यकीन है कि न केवल एशिया 
के देश श्रौर लोग बल्कि दूसरे देश श्रोर लोग भी उन्हें स्व्रीकार करेंगे श्रौर उन 
पर श्रमल करेगे । इस प्रकार, हम शान्ति के क्षेत्र को विस्तृत करेगे तथा युद्ध 
के भय ओर मौजूदा तनाव को दूर करेंगे | 


'में आपके पास शान्ति और सदमभावना का दूत बनकर आया हूँ। मैंने 
यहाँ शान्ति और सद्भाव की भावना देखी है। मुझे श्रपने चारों ओर ऐक्य 
का अनुभत्र हो रहा हे। सुखद भविष्य में मेरा विश्वास ओर दृढ़ हो गया दे । 
भारत और चीन मिलकर विश्व में शान्ति स्थापित करने में सफल हों, यह मेरी 
कामना है |?! । 


चीन के प्रति नेहरूजी की दृष्टि श्रोर उनके व्यवहार का विहँगमावलोऋन 
चीन के प्रधान मंत्री श्री चांश्रों एन-लाई के शब्दों में इस प्रकार है--“स्वा- 
घीनता झोर खतंत्रता के चीनी जनता के ध्येय से नेहरूजी की सहानुभूति बहुत 
दिनों से रही है | जिस समय चीनी जनता जापान के विरुद्ध प्रतिरोधी युद्ध में 
संलग्न थी, उस समय नेहरूजी ने जापानी श्राक्रमण के प्रतिरोध में चीन की 
एकता के लिए बड़ी चिंता प्रकट की थी। चीनी लोक गणतंत्र की स्थापना के 
बाद भारत ने, अपने प्रधान मंत्री भ्री नेहरू के नेतृत्व में, हमारे देश के 
साथ तुरंत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । अन्य शान्ति-प्रिय देशों के 
साथ भारत ने कोरियाई विराम-संधि का समर्थन किया और उसे सम्पन्न. कराने 
में सहायता पहुँचाई । श्रभी कुछ दिलों पूर्व भारत ने, दूसरी कोलम्बो शक्तियों 
के साथ, हिंद चीन में फिर से शांति स्थापित कराने में महत्त्वपूर्ण योग दिया 
था ।........अन्तरांष्रीय मामलों में चीनी लोकतंत्र के न्‍्यायोचित स्थान के 
लिए भारत निरन्तर अपनी आ्रावाज उठाता रहा है। चीनी जनता के लिए 
यह बढ़ी प्रसन्नता की बात है कि उसे शांति की रच्चा के समान ध्येय में भारत 
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जैसा मैत्री रखने वाला पड़ोसी ओर प्रधान मंत्री नेहरू जेसा महान 
मित्र मिला है |!" 
चीन के परराष्ट्र सम्बंध का इतिहास भारत के सहयोग के उल्लेख के बिना 
पूरा नहीं हो सकता । भारत के सहयोग से सम्बंधित विवरण में कदम कदम 
र नेहरूजी के नाम का उल्लेख करना इतिहास लेखक के लिए अनिवाय सा 
हो जायगा क्‍यों कि भारत-चीन के पारस्परिक सम्बन्ध के निरूपण में नेहरूजी 
के योगदान में विशिष्ता है। यह नैतिक मान्यताश्रों, इतिहास की शिक्षा ओर 
मानव समाज के द्वित फी दिशाओं के सद्दी मूल्यांकन पर आधारित है । चीन 
के जन-नेताओं ने स्वयं यह महसूस किया है । इसकी श्रावश्यकता तबतक 
महसूस की जाती रहेगी जब तक मानव समाज कायम रहेगा और उसके 
नियमन, नियंत्रण तथा राष्ट्र की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस को 
जाती रहेगी | 


>0-+०५ ५ ० चननम>+मन मना 


खिल जलण 5 गप 


2, अत्तवर, १६५४ की ,पीकिंग में नेहरूजी के सम्मान में आझ्ायोजित भोज में आओ चाओ 
५न-लाई का भाषण । 
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चीन के प्रधान मंत्री श्री चाश्रों 
एन लाई के दिल्ली यात्रा ओर 
सारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू 
की चीन-यात्ना के समय महत्व- 
पूर्ण भाषण और संदेश आदि । 


प्रधान संत्री चाओ एन-लाइ द्वारा, नयी दिल्ली के 
हवाई अड॒डे पर दिया गया वक्तव्य 


प्रधान मंत्री चाश्रो एन-लाई ने, २५ जून १६४४ को, नयी दिल्‍ली के 
हवाई अडड पर पहुँचने पर निम्नलिखित वक्तव्य दिया-- 

माननीय प्रधान मंत्री जी देवियो और सजनो ! 

प्रधान मंत्री पं जवाहर लाल नेहरू के निमंत्रण पर, मुझे आज अपने 
इस महान पड़ोसी देश में शआ्आाने का अवसर प्रास हुआ हे जिसके कारण मैं 
अत्यन्त गोरव अनुभव कर रहा हूँ । केन्द्रीय लोक सरकार और चीनी लोक 
गगतंत्र की जनता की और से में भारतीय सरकार और जनता का हार्दिक 
झभिनन्दन करता है । 

चीनी लोक गणतंत्र की केन्द्रीय लोक सरकार श्रोर जनता, भारतीय सरकार 
और जनता की मित्रता को बहुमूल्य समझती है। चीन और भारत के 8६ 
करोड़ लोगोंकी मित्रता और पारस्परिक शांति, एशिया और संसार की शांति की 
सुरच्चा में महत्त्वपूर्ण योग दे रही है | 

मेरी कामना है कि-+- 
चीन और भारत की मित्रता दिन-प्रति-दिन और उन्तति करे ; 
एशियाई लोगों की एकता दिन-प्रति-दिन और मजबूत हो ; 
विश्व शान्त्रि दिन-प्रति-दिन ओर पुष्ट हो । 
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ग्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से आयोजित स्वागत- 
भोज में प्रधान मंत्री चाओ एन-लाई का भाषण 


प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की ओर से २६ जून १६५५ को, प्रधान 
मंत्री चाओ्नो एन-लाई के सम्मान में एक भोज का आयोबन किया गया | 
प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ ने इस अवसर पर निम्नलिखित भाषण दिया । 

माननीय प्रधान मंत्री जी, देवियों ओर सज्जनो ! 

महामान्य प्रधान मंत्री नेहरू के निमंत्रण पर भारत आने पर मुझे भारत 
सरकार और भारतीय जनता का हार्दिक स्वागत और उत्साहपूर्ण आतिथ्य- 
सत्कार प्राप्त हुआ है| प्रधान मंत्री नेहरू ने इस भोज का आ्रायोजन कर मुझे 
अपने प्रतिष्ठित मित्रों से मिलने का अवसर प्रदान किया है जिसके कारण में 
अत्यन्त गौरव और आनन्द का अनुमव कर रहा हूँ । माननीय प्रधान मंत्री 
जी [ में आपके प्रति और आपके द्वारा भारत की सरकार और जनता के प्रति 


हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । के 
चीन ओर भारत में दो हजार वर्षों से परम्परागत मित्रता चली आ रही 


है । भारतीय गणराज्य श्रोर चौनी लोक गणतंत्र के बीच समानता, परह्पर- 
लाभ और एक दूसरे की प्रादेशिक अखणडता ओर प्रभ्ुसत्ता के सम्मान के 
आधार पर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से, दोनों देशों के लोगों को 
इस मित्रता में पिछले कुछ वर्षों में नयी उन्नति हुई है । 

चीनी सरकार ओर जनता, भारतीय सरकार श्र जनता की मित्रता को 
बहुत ह्वी महत्वपूर्ण समझती है। हमारे दोनों देशों के सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन 
झोर मजबूत हो रहे हैं ओर सांस्कृतिक श्रोर आशिक नाते बरावर बढ़ रहे हैं | 
खास तोर पर, इस साल अप्रेल में चीन ओर भारत के बीच, चोनी तिब्बत 
प्रदेश और भारत के पारस्परिक व्यापार ओर आ्रावागमन के सम्बन्ध में, जा 
समझौता हुआ्ना है, उसने न केवल चीन-मारत मित्रता में और सुधार किया है, 
बल्कि इमारे दोनों देशों के सम्बन्धों के निम्नलिखित सिद्धान्तों पर भी प्रकाश 
डाला दै : एक दूसरे की प्रादेशिक अलण्डता श्रोर प्रभुसत्ता का सम्मान करना, 
दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कारंबाई न करना, एक दूसरे के अन्दरूनों 
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मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, परस्पर-लाभ और शान्तिपूर्ण इस 
अस्तित्व की नीति का पालन करना। इस प्रकार इस समझौते ने राष्ट्रों की 
पारस्परिक समस्याओं को बातचीत द्वारा सुलझाने का एक अच्छा उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । 

चीन ओर भारत दोनों शान्तिप्रिय देश हैं | चीनी जनता को इस बात की 
बड़ी खुशी है कि उसका पड़ोसी, भारत जेसा देश है, जो शान्ति के उद्देश्य में 
संलग्न है । कोरियन विराम-संघि सम्पन्न कराने के लिएजो प्रयत्न किये गये 
हैं, उनमें भारत का अमूल्य योग रहा दे । हिन्दचीन की लड़ाई को बन्द कराने 
की कोशिशों में भारत बराबर दिलचस्पी लेता रहा है और जनेवा सम्मेलन में, 
हिन्दचीन में फिर से शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं, 
उनका उसने दृढ़ता से समर्थन किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का 
यह नीति एशिया की शान्ति की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 

एशिया के तमाम लोग शान्ति की इच्छा रखते हैं । एशिया की शान्ति को 
इस समय जो खतरा हे, वह बाहर से है । लेक्नि श्राज का एशिया कल का 
एशिया नहीं दे । वह युग, जब बाहरी शक्तियाँ अपनी इच्छानुसार एशिया के 
भाग्य का निर्शय कर सकती थीं, सदा के लिए बीत चुका है | हमें विश्वास है 
कि एशिया के तमाम शान्तिप्रिय राष्ट्रों ओर लोगों की एकता, जंगबाजों की 
साजिश को परास्त कर देगी | मुझे आशा है कि चीन और भारत एशियाकी 
शान्ति की सुरक्षा के उच्च उद्देश्य के लिए, परस्पर और भी घनिष्ट सहयोग 

पित कररो 
न लगी हा घान मंत्री जी ! मैं चीन और भारत के मेन्रीपूर्ण सहयोग के 
लिए, भारत की राष्ट्रीय समृद्धि के लिए और भारतीय जनता के कल्याण के 
लिए श्रापके स्वास्थ्य की कामना में मघुपान करता हूँ । 

२६, जून, १६५४४ को भी चाओ्रो के सम्मान में आयोजित भोजमें श्री नेहरू 
जी ने जो भाषण दिया था, वह अविकल रूप में इस प्रकार है-- 
जनाघ प्रधान मन्त्री जी व हजरात [ 

पन्‍्द्रह वर्ष हुए कि मैं चीन गया था और इस इरादे से गया था कि वह 
महीने डेढ़ महीने रहूँगा झौर मैं उम्मीद करता था कि उस वक्त वहाँ में मिस्टर 
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चाश्रो एन लाइ से मिलूँगा | लेकिन, एक अजीब इत्तिफाक हुश्रा कि मैं वहाँ 
तिफ पाँच-छः दिन ही था कि यूरोप में लड़ाई छिड़ गई और मुझे यकायक 
वापिस आ जाना पड़ा । इसलिये में आपसे नहीं मिल सका और इस बात को 
मुझे अफसोस हे अब पन्द्रह वर्ष के बाद मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई हे । 
मुझे इसकी खुशी है कि एक बहुत बड़े आदमी से मेरा मिलना हुआ । लेकिन 
. इसके अलावा यह हमारे मुल्क में एक बड़ी कौम और एक बड़े मुल्क के 
नुमाइन्दे की हेतियत से आए. हैं, इसलिये इमें और भी खुशी हे और हम 
उनका आदर करते हैं | उनका और हमारा मिलना खाली दो आदमियों का 
या चन्द आदमियों का मिलना नहीं है बल्कि एशिया के दो बड़े मुल्कों के 
नुमाइन्दों का मिलना है | हम चाहें कुछ भी इस्ती रखें लेकिन हमारी नुमाय- 
न्दगी की हस्ती एक बड़ी बात है; क्‍योंकि बड़े मुल्कों को तरफ से हम बालते 
हैँ। तो इन दो बड़े मुल्कों का मिलना इस तरह से एक तारीखी बात है । 
आजकल की दुनिया में क्‍या हो यथा क्‍या न हो, यह कहना मुश्किल है। 
लेकिन चीन और हिन्दोस्तान के एक दूसरे से क्या बर्ताव हों, एफ दूसरे से 
क्या रिश्ते हों यह एक बड़ी बात है ; जिसका असर एशिया पर पड़ेगा ओर 
'जाहिर है कि कुछ दुनिया पर भी पड़ेगा | 

तो, इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे खयालात श्राते हैं। यह खयाल 
श्राता है कि हमारे दोनों मुल्कों के पुराने रिश्ते हजारों वर्ष के हैं श्रोर इन 
हजारों वर्षो में बहुत ऊँचा-नीचा हमारे मुल्कों ने देखा हे और हमारे हिन्दो- 
स्तान के या चीन के लोग एक दूसरे से अपने मुल्क़ों में मिले और कितने ही 
गेर मुल्कों में मिले | लेकिन एक अजीब इत्तिफाक है कि इन हजारों वर्षों में ये 
दोनों कौमें, बड़ी जानदार कोमें दूर-दूर दुनिया में करती रहों और अपना पैगाम 
अपने खयालात, अपने विचार, श्रपने साहित्य, अपने घर शोर श्रपनी कलाशों 
को जगह-जगह ले जाती रहों लेकिन कभी भी इन हजारों वर्षों में इन दोनों 
मुल्कों में लड़ाई नहीं हुईं | शायद ऐसी मिसाल दुनिया के इतिद्वास में मिलनी 
मुश्किल है । पड़ोसी मुल्क आस-पास रहते हों, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हों 
ओर हिन्दोस्तान के और चीन के लोग एशिया के कितने मुल्क़ों में जाते रहे 
हों, लेकिन हमारा इतिहास, हमारी तवारीख कोई लड़ाई की चर्चा नहा करती | 
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यह पुराने-जमाने की बात थी, लेकिन आजकल के जमाने में भी यह याद 
करने की बात है, क्योंकि हम इस वक्त पंच में पड़े हैं ओर मालूम नहीं कि 
कल या परसों हमारे पास क्या पैगाम आरा जाय | लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ 
हैं और आपके द्वाथ में किसी कदर यह फेसला करना है। इसलिए, इस वक्त 
आपके आने और हमारे मिलने और दुनिया की बातों पर और ख़ास कर 
एशिया की बातों पर चर्चा करना एक ख़ास अ्रह्मियत रखता है । 
हिन्दोस्तान श्रौर चीन दोनों मुल्क पिछले चन्दं ब्षों' में आज़ाद हुए 
शोर उनको अपनी ज़िन्दगी बसर करने और अ्रपने रास्ते पर चलने का मौका 
मिला | हमारे ञ्राजाद होने के तरीके मुख्तलिफ थे । श्राप सब लोग जानते हैं 
कि हिन्दोस्तान ने जो तरीका अ्द््तियार किया, वह शान्ति का और श्रम्न का 
था और राष्ट्रपिता महात्माजी के नेतृत्व में हम उसमें कामयाब हुए | चीन के 
वाक॒यात दूसरे थे, वहाँ की हालत दूसरी थी और रास्ता दूसरा था | वे अपने 
रास्ते पर चले और आज़ाद हुए. , लेकिन दोनों मुल्कों के सामने कई बातें थीं 
जो कि मिलती-जुलती थीं। अलावा आज़ादी के, खास बात यह थी कि वह 
अपने मुल्क के करोड़ों आराम लोगों की बेहतरी करें, उनको उठाने की और 
उनकी हजारों सैकड़ों वर्षों की मुसीबर्ते हटाने की बात थी | यही सबृक गांधी जी 
ने हमको सिखाया था और इसी रास्ते पर चोन भी चल रहा है । 
आपको मालूम है कि श्रभी कुछ दिन हुए, चीन ओर हमारे देश में एक 
समभोता हुआ है | तिब्बत के सिलसिले में | उस समभोते में कुछ उसूलों का 
ज़िक्र है कि किस तरह से हम दोनों देश एक दुसरे से मिल कर रहें और हमारा 
एक दूसरे से क्‍या रिश्ता इ| | उस उसूल का में दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 
आपको याद होगा कि वह यह हे कि हम एक दूसरे की आज़ादी को मंजूर 
करें, एक दूसरे के मामले में दखल न दें, एक दूसरे से सहयोग करें ओर 
दोनों में बाहरी या श्रन्दरूनी कोई दखल न हो। श्रगर आप गौर करे तो आप 
देखेंगे कि अगर यही उसूल दुनिया के सब मुल्क मान लें और एक दूसरे के 
काम में बेजा दखल न दें, यानी एक दुसरे से सहयोग करें तो दुनिया की 
मुसीबतें काफी कम हो जायँगीं और आ्राजकल जो एक लड़ाई का डर है, वह 
भी चला जायगा | आप जानते हैं कि आजकल लड़ाई का डर खास कर 
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एशिया के एक कोने से सम्बन्ध रखता है, यानी इश्डो-चायना से, और इसका 
सवाल जनेवा के एक सम्मेलन मैं अभी कुछ दिनों से रहा है। यह भी शायद 
आप जानते होंगे कि हालांकि वह सवाल हल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 
एक काफी बड़ा कृदम उठा है उसके इल होने की तरफ जिससे कि हमें कुछ 
उम्मीद होती है कि ज़रूर वहाँ की लड़ाई रुकेगी और उसके बाद उससे और 
भी कई फायदे होंगे । जनेवा में इस दर्ज तक जो कामयाबी हुई है उसके लिए 
आपको और आपके साथ वहाँ श्रौर मुल्कों के जो बुजुर्ग मौजूद थे, उनको 
इस कोशिश के लिये कि कोई रास्ता मिले, उन सबको समुबारकबाद दिया चाहता 
हूँ ओर इस उम्मीद के साथ दिया चाहता हूँ कि यह जो कदम उठा है, वह 
बहुत जल्दी पक्का हो जायगा और इशण्डो-चायना की लड़ाई रुक जायगी ताकि 


वहाँ के जो और मसले हें वे इत्मीनान से और शान्ति से हल हों। 
सारी दुनिया अमन चाहती है और अ्रसल में अमन व शान्ति या लड़ाई 


कोई ऐसी चीज नहीं है कि श्राजजल आप उसके टुकड़े कर दें। सारी दुनिया 
शान्ति चाहती है, लेकिन शायद यद्द कहना सह्दी हो कि एशिया के मुल्कों के 
लिए यह और भी जरूरी है, इन्तिहा दर्ज जरूरी है क्योंकि नयेन्नये मुल्कों के 
लिये अ्रपने मुल्कों को सम्मालने का, माली तरक्की करने का और मुल्क को 
बनाने का अगर यह मौका लडाई की वजह से हाथ से छिन जाय तो यह 
हमारे लिए एक बहुत बुरी बात होगी, खतरनाक बात होगी और रज्जीदा बात 
होगी ] हम जो हिन्दोस्तान के रहने वाले हैं उन्होंने जब श्रपनी आ्राजादी 
की लड़ाई लड़ी तो शान्ति का तरीका अख्तियार किया | तब झ्राप समझ सकते 
हैं कि दुनिया की लड़ाई की निस्व॒त हमारी क्‍या राय है। चुनांचे हमें खुशी है 
कि इस वक्त आप और दूसरे आज़ाद मुल्कों के बड़े-बड़े नुमाइन्दे जनेवा में 
जमा हुए और वहाँ इस बात की पूरी कोशिश की | सवाल पेचीदा है | लेकिन 
फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी ओर वह कोशिश एक दर्ज तक कामयाब 
भी हुई है | तो में श्रापसे, इत्मीनान से, सब हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से 
कह सकता हूँ कि हमारी यह ख्वाहिश है, यह आर, जऊ्‌ हे, कि यह काम सफलता 
से पूरा हो, वहाँ की लड़ाई रुके और मुल्क आज़ाद हों और उनको श्रपनी 
जिन्दगी बसर करने का, जिस तरह से वे चाहते हों उस तरह से बसर करने का 
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मौका मिले । जिन उसूलों पर हमने और चीन ने समभौता किया है वह उलसे 
श्र मुल्कों में भी लागू किये जायेँ ताक उनको श्राज़ादी से और अ्रमन से 
रहने का मोका मिले और कोई एक दूसरे पर हमल: शआ्वर न हो। तो इस वक्त 
हम यहाँ मिले हं-“-आपका जो कि चीन के प्रधान मन्त्री हैं, उनका आदर 
करने ओर उनकी इज़ज़त करने | आपका मुल्क हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक 
एशिया का बुजुर्ग मुल्क है, पुराना मुल्क है और इस वक्‍त दुनिया के मैदान 
में और एशिया के मैदान में श्राप एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी जिम्मे 
दारी श्रोढ़ रहे हैं | चूंकि आप वहाँ के प्रधान मंत्री हैं इसलिये ख़ास तौर से 
आपको बड़ी जम्मेदारियाँ हैं और हमे श्रपसे मिलने और बातें करने का मौका 
मला और हिन्दोस्तान और चीन के रिश्ते को और भी मजबूत करने का 
मोका मिला क्योंकि जेसा मैंने आपसे कहा, इस रिश्ते पर बहुत कुछ एशिया 
का ओर किसी कदर दुनिया का भी दारोमदार है। 


इसके पहले कि में अ्रगरेजी भाषा में कुछ कहूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा 
कि आप हमारी मेहमानी का जामे सेहत पिये। 


प्रेस कान्फरेन्स में प्रधान मंत्री चाओ एन-लाह के उत्तर. 


प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ ने २७ जून, १६५४४ को नई दिल्‍ली में एक 
प्रेस कान्फरेन्स में संवाददाताश्रों के प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर दिया-- 


१--कुछ संवाददाताओं ने पूछा है कि क्या मेरे पास अन्‍्तरांष्ट्रीय तनाब 
को क्रम करने के लिए कोई ठोस सुभाव है । रा 

मेरे विचार में श्रन्तराष्ट्रीय तनाव को कम करने का मुख्य उपाय युद्ध का 
विरोध करना और शान्तिकी रक्षा करना है । कोरियन विराम-संघि से श्रन्तर्रा- 
प्रीय तनाव कुछ कम हुआ्ला हे। यदि हिन्दचीन की लड़ाई बन्द कर दी जाय 
झौर वहाँ फिर से शांति स्थापित कर दी जाय तो अन्तरांष्ट्रीय तनाव और भी कम 
हो जायगा । फिर भी, हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्रभी 
तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिन्दचीन के दोनों युद्धरत पत्तों को सम्मानज़नक 
विराम-संघधि में बाधा डाल रहे हैं। इसलिर, शान्ति से प्रेम करने वाले राष्ट्रों 


चीन और नेहरू | [ ३७ 


और लोगों को अपने प्रयत्न ज़ारी रखने चाहिए और इस प्रकार की बाधाजनक 
कारवाइयों को सफल नहीं होने देना चाहिए । 

२--कुछ अन्य संबाददाताश्रोंने पूछा है कि क्‍या मेरे पास एशियाई राष्ट्रों 
के ग्रापसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई ठोस सुभाव है | 

विचार में प्रधान मंत्री नेहरू का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि इस 

साल अ्प्रेल में चीन श्र भारत का, चीनो तिब्बत प्रदेश और भारत के पार- 
स्परिक व्यापार और आ्रावागमन के सम्बन्ध में, जो समझौता हुआ है, उसकी 
प्रस्तावना के पांच सिद्धान्तों को चीन ओर भारत के सम्बन्धों का निर्देशन 
करना चाहिए | ये सिद्धान्त हैं : एक दूसरे की प्रादेशिक अखणडता और 
प्रभुसत्ता का सम्मान करना; एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, 
एक दूसरे के अ्रन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर- 
लाभ की नीति का ओर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना । 
ये विद्धान्त केवल हमारे दोनों देशों के लिए हो नहीं, बल्कि एशिया के अ्रन्य 
देशों ओर संसार के तमाम देशों के लिए भी अच्छे हैं | याद इन सिद्धान्तों 
को एशिया में विस्तृत रूप से लागू किया जाय तो युद्ध का खतरा कम हो 
जायगा ओर एशियाई राष्ट्रों के श्रापपी सहयोग की सम्मावनां बढ जायगी | 

२३--कुछ लोगों ने पूछा है : संसार में कुछ राष्ट्र बड़े ओर कुछ छोटे हैं 
कुछ शक्तिशाली और कुछ निबंल हैं, फिर वे सब शान्तिपू्वंक साथ साथ कैसे 
रह सकते हैं । 

हमारी राय यह है कि अ्रभी श्रभोी दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेंने जिन पांच 
सिद्धान्तों का उल्लेख किया हे, उनके आ्राधार पर संसार के सभी राष्ट्र-चाहे वे 
बड़े हों या छोटे, शक्तिशाली हों या निबल और चाहे उनमें से प्रत्येक की 
सामाजिक व्यपस्था किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो--शान्तिपूर्वक साथ साथ रह 
सकते हैं । प्रत्येक राष्ट्रकी जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता और आत्म-निर्णय के 
अधिकारों का सम्मान ।कया णाना चाहिए । प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को यह अधि- 
कार होना चाहिए कि वे अपने लिए, दूसरे. देशों के हस्तक्षेप बिना, जैसी भी 
राज्य-व्यवस्था ओर जीवन-प्रणालो चाहें चुन सकते हैं । क्रान्ति विदेशों से नहीं 
मंगाई जा सकती | साथ ही, किसी देश के लोगों की, सम्मिलित रूप से व्यक्त 
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की गई इच्छा में बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होने देना चाहिए । यदि संसार के 
सभी राष्ट्र अपने आपसी सम्बन्धों का आधार इन सिद्धान्तों को बना लें तो एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को न तो धमकी देगा और न उसके विरुद्ध आक्रामक कारवाई 
करेगा और विश्व के सभी राष्ट्रोंका शान्तिपूर्वक साथ साथ रहना, संभावना 
नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन जायगी । द 

४--यह पूछा गया है कि क्‍या यह उचित होगा कि एशिया के प्रमुख 
देशों के प्रधान मंत्री एशिया की शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के सामान्य 
उपाय हंढ़ने के लिए, समय समय पर आपस में मिलते रहें | द 

मेरी राय में, एशिया की शान्ति और सुरक्षा को बनाए, रखने के सामान्य 
उपाय दूँढ़ने के लिए. यह उचित होगा कि प्रमुख एशियाई देशों के उचित 
जिम्मेदार लोग समय समय पर आपस में मिलते रहें ओर एक दूसरे से परामश 
करते रहें । 

४--तहुत से संवाददाताओं ने प्रश्न किया है कि चीन ओर भारत के 
सम्बन्ध किस तरह मजबूत किये जा सकते हैं । 

मेरे विचार में चीन और भारत के सम्बन्धों को मजबूत करने ओर बढ़ाने 
के लिए हमें विभिन्न दिशाश्रों में प्रयत्न करना होगा । चीन श्रोर भारत में दा 
हजार वर्षों से परम्परागत मित्रता चली आ रही हे । हाल ही में हमारे दानों 
' देशों में, चीनी तिब्बत प्रदेश और भारत के पारस्परिक व्यापार और आवा- 
गमन के सम्बन्ध में, एक समझौता हुआ है जो इन उिद्धान्तों पर श्राघारित है 
एक दूसरे की प्रादेशिक अ्रखण्डता ओर प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दुसर 
के विरुद्ध आक्रामक कारवाई न करना, एक दूसरे के अन्दरूनी मामला में 
हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर-लाम को नीति का और शान्ति 
पूर्ण सह-अरस्तित्व की नीति का पालन करना | इससे इमारे दोनों देशों. 
के सम्बन्धों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए एक नया आधार 
मिल गया है। इस नये आधार पर हमारे दोनों देशों की सरकारों 
श्रौर लोगों के बीच, विश्व शांति के लिए, घनिष्ट सहयोग ओर स्थिर 
सम्पक्क स्थापित होने से और दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्धों के विकास 
शोर सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान से, हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों को बराबर 
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मजबूत किया जा सकेगा | यह कहा गया है कि हमारे दोनों देशों में इस समय 
अपेक्षाकृत कम व्यापार हो रहा है। मेरे विचार में एक दुसरे की आवश्यक- 


 ताओं को पूरा करने और एक दूसरे की सहायता करने को भावना से तथा 


ि 


समानता और परस्पर-लाभ के आधार पर, ऐसे उपाय खोजे जा सकते हैं 
जिनसे यह व्यापार बढ़ सके । 
. है-प्रधान मंत्री नेहरू और मुझमें पिछुले दिनों जो बातचीत हुईं है, 


बहुत से संवाददाताओं ने उसमें दिलचस्पी जाहिर की है। में आपको यह 


सूचित करना चाहता हूँ कि हम--प्रधान मंत्री नेहरू और में--अपनी इस बात- 
चीत पर संयुक्त वक्तव्य जारी करेंगे | मेरा विश्वास है कि हमारी पिछले कुछ 
दनों की यह बातचीत, एशिया और संसार में शान्ति के पक्ष को आगे बढाने 
में ओर सहायक होगी | 
. प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ ने, "२७ जून १६४४ को दिल्‍ली नागरिक 
स्वागत-समारोह में निम्नलिखित भाषण दिया था 

दिल्‍ली नगरपालिका के प्रधान जी झ्रोर प्रिय नागरिको । 

सब से पहले में श्राप लोगों के प्रति अपने इस स्वागत-सत्कार के लिए 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | 

एक महान्‌ देश की राजधानी में कुछ दिन बिताने का मुझे जो श्रवसर मिला 
है, उससे में अत्यन्त गौरव श्रौर आनन्द का श्रतुभव कर रहा हूँ । यद्यपि हम 
दिल्ली में बहुत ही थोड़ी देर रह पाये हैं, तथापि आपके इस महान परम्पराश्रों 
वाले नगर ने और यहां की उत्साही जनता ने मुझ पर अविस्मरणीय प्रभाव 
छोड़े हैं । 

हम यहाँ भारतीय जनता के लिए चीनी जनता की मित्रता लेकर आये हैं 
आ्रोर हम यहाँ भारतीय जनता में भी चीनी जनता के लिए बेसी ही गहरी 
मित्रता देख रहे हैं | 

हम यहाँ चीन के लोगों. में भी शान्ति को बचाने की प्रबल इच्छा लैकर 
आ्राये हैं श्रोर हम यहाँ भारत के लोगों में भी शान्ति को बचाने की उतनी ही 
प्रबल इच्छा का श्रसुभव कर रहे हैं | 

दिल्‍ली के लोगों श्रौर उनके नेताओं में इमने, हिन्द-चीन मेत्री को बढ़ाने 
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और विश्व शान्ति की रक्षा करने की, समचे भारत के लोगों की सामान्य भावना 
झोर आकांक्षा का अनुभव किया है | 
हमारे दोनों देशों के लोगों की, युगों से चली आरती स्फूर्तिदायक मित्रता 

का हम सब ने बढ़े उत्साह से उल्लेख किया है। आज, जब हम यहाँ एक 
जगह उपस्थित हैं, हम यह बात संतोष के साथ कह सकते हैं कि हमारी यह 
परम्परागत मित्रता रोज बढ़ रहो है । 

 इम सब ने कहा है कि हमारे दोनों देशों के लाग स्थायी शान्ति को 
सामान्य इच्छा रखते हैं | निःसन्देह, भारत और चीन के ४६ करोड़ लोग जब 
यह मांग कर रहे हें कि हमें संगठित होना चाहिए, ओर कंधे से कंधा मिला कर 
_काम करना चाहिए तो शान्ति की सुरक्षा के लिए एक विराद शक्ति का निर्माण 
हो रहा है | 
इस सब से मुझे यह विश्वास हो गया है कि भारत की हमारी इस यात्रा के 
न्देह, मुल्यवान परिणाम निकलेंगे । 


आपने कामना की है कि जनेवा सम्मेलन में हमें सफलता मित्ते । मुझे 
विश्वास हे कि शान्ति के लिए. चीन और भारत को--एशिया के दो प्रमुख 
राष्ट्रों की--एकता के और मजबूत होने से, जनेवा सम्मेलन की सफलता को 
सम्भावनाएँ निस्सतन्देह बढ जाएँगी । 


. कल हमें आपके इस प्राचीन और सुन्दर नगर से बिदा लेनी है। आज 
बिदाई से पहले मेरी कामना है कि दिल्‍ली नगरपालिका और उनकी जनता 
दिन-प्रति-दिन समृद्ध हो । साथ ही, मेरी प्रार्थना है कि आप सम्‌चे भारत 
के लोगों को चीन के लोगों का अमभिनन्दन और मेरा घन्यवाद पहुँचा दें । 

- चीन और भारत के लोगों की मित्रता चिरंजीवी हो ! 

एशिया की शान्ति चिरजीवी हो , 

विश्व श॒न्ति चिरजीवी ह। 

प्रधान मंत्री चाश्रो-एन-लाइ ने, २७ जून १६४४ को, भारतीय जनता के 
लिए रेडियो पर एक भाषण किया था जो इस प्रकार है--- 

प्रिय भारतीय मित्रों | 
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भारत के लोगों के लिए भाषण देने का मुझे जो अवसर मिला है, इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्‍नता अनुभव हो रही है।सब से पहले में मारत की महान्‌ जनता 
का, चीन की महान्‌ ज-ता की ओर से श्रभिनन्दन करता हूँ । 


चीन और भारत की जनता में बहुत ही प्राचीन काल से गहरी मित्रता रही 
है | लगभग तीन हजार किलोमीटर लम्बी एक सीमान्त रेखा इन दो राष्ट्रों को 
एक दूसरे से जोड़ रही है | इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे दोनों 
देशों के बीच शताब्दियों तक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान होते 
हे हैं, लेकिन कभी भी लड़ाई या शचुता नहीं हुई है । 


निकट अतीत में, चीन श्र मारत दोनों को विदेशी उपनिवेशवाद के 
आक्रमण और दमन का शिकार होना पड़ा था। लेकिन चीनी जनता ओर 
भारतीय जनता अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए. अविराम संघर्ष करती 
रही | एक सी विपत्ति का शिकार होने और एक से उद्दे श्य के लिए संघषे करने 
के कारण, चीन और भारत के लोग एक दूसरे से गहरी सहानुभूति रखने लगे 
ओर एक दूसरे को गहराई से समभने लगे । 

चीनी लोक गणतंत्र ओर भारतीय गगुराज्य की स्थापना के बाद चीनी 
और भारतीय जनता की इस इतिहास-पोषित परम्परागत मित्रता का नवीन 
विकास हुश्रा हे । 

हमने अपने निजी राज्यों की स्थापना की है । हमारी सामान्य इच्छा है कि 
हम, शान्तिपूर्ण वातावरण में, भ्रपनी श्रपनी महान्‌ मातृभूमि का निर्माण करें | 
इस सामान्य इच्छा के आधार पर, हमारे दोनों देशों के लोगों की मित्रता श्रौर 
भी उन्नति करेगी । 

हम इस मित्रता को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समभते हैं--क्योंकि मित्रता शक्ति 
अदान करती है | श्राज, जब कि एशिया की शान्ति को बाहर से खतरा है, 
चीन श्रोर भारत के ६६ करोड़ लोगों की मिन्नता, एशिया झोर संसार की शांति 
की सुरक्षा के लिए एक महान्‌ शक्ति बन जाती हे । 

हाल में, हमारे दोनों देशों में, चीनी तिब्बत प्रदेश और भारत के पारस्परिक 
व्यापार और आवागमन के सम्बन्ध में, एक समभोता हुआ है | इस समझौते में 
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दोनों की सरकारों ने यह घोषणा की है कि उनके आपसी सम्बन्धों का आधार 
ये सिद्धान्त होंगे: एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता ओर प्रभुसत्ता का सम्मान 
करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक की कारवाई न करना, एक दूसरे के 
अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेय न करना; समानता और परस्पर-लाभ की नीति 
का ओर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना । इन सिद्धान्तों के 
आधार पर समन्‍न हुआ यह समभोता, इस बात का एक अ्रच्छा उदाहरण हे 
कि राष्ट्रों की श्रापसी समस्याएँ. बातचीत द्वारा इल हो सकती हैं। प्रधान मंत्रों 
नेहरू ने कल कहा था--' यदि ये र्द्धान्त विस्तृत क्षेत्रों में स्वीकार कर लिये 
जाते हैं तो इससे युद्ध का भय दूर हो जायगा और राष्ट्रों के बीच सहयोग की 
भावना विकसित होने लगेगी ।?” प्रधान मंत्री नेहरू से मेरी अब जो बातचीत 
हुई है, उसमें हम दोनों की यह राय रही है कि उपरोक्त सिद्धान्त एशिया 
आर संसार के बर्तमान अन्तरोाष्ट्रीय सम्बन्धों में लागू किये जाने चाहिएँ । 


मुझे दृह विश्वास है कि चीन और भारत का सम्मिलित प्रयास एशिया 
ओर संसार की शान्ति में निश्चित रूप से महान योग देगा। 


चीन ओर भारत के लोगों की मित्रता चिरंजीवी हो ! 

एशिया की शान्ति चिरंजीवी हो : 

विश्व शान्ति चिरंजीवी हो ! 

प्रधान मंत्री चाओ्रे एन-लाइ ने, र८ जून १६५४४ को, दिल्‍ली से बिदा 
होते समय निम्नलिखित वक्तव्य दिया था--- 

भारत की अपनी इस यात्रा में मुझे भारतीय सरकार और जनता का 
उत्साहपूर्ण स्वागत और हार्दिक आतिथ्य-सत्कार प्रात हुआ है । अब बिदाई 
की बेला में में भारतीय सरकार ओर जनता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहता हूँ । 

पिछल्ले तीन दिनों में चीन और भारत की जो बातचीत हुई दे, उसमें 
वातावरण एक दूसरे से सहयोग करने और एक दुसरे को समझने का रहा है 
और इसलिये, उसमें निश्चित सफलताएँ प्राप्त हुई हैं | मुझे विश्वास है कि 
इस तरह की सफलताएँ केवल चीन और भारत की मित्रता को ह्टी मजबूत 
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नहीं करेगी बल्कि एशिया और संसार की शान्ति को पुष्ठ करने में भी सहा- 
यक होंगी | 

अन्त में, में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि 
प्रधान मंत्री नेहरू ने चीन-मारत बातचीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
की है | हम सब को उनके शान्ति के प्रयत्नों की प्रशंघा करनी चाहिए । 


भारत के प्रधान मंत्री नेहरू का पीकिड में आगमन 


... भारतीय गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, चीनी लोक 
गणतंत्र की सरकार के निमंत्रण पर, १६ अक्तूबर को मध्याह्न १२:२० बजे 
चीन की यात्रा के लिए हवाई जद्याज द्वारा पीकिडः पधारे | 

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रधान कार्यालय के डायरेक्टर वाडः पिड-तान 
भारत में, चीन के राजदत युआन चुड-श्येन ओर चोन में भारत के राजद्‌त 
नेद्यम राघवन उनके साथ थे । 

मारतीय प्रधान मंत्री की चीन की इस यात्रा में उनके साथ उनकी पुत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय के प्रधान सचिव एन. आर 
पिल्ले और उपसचिव बहादुर सिंह तथा मनोहर लाल गेंद, के. एफ. रुध््तम 
जी, एन० के० सेशन श्रोर तीन श्रन्य व्यक्ति मी हैं । 

भारतीय प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए हवाई अडडे पर राज्य परिषद्‌ 
के प्रधान मंत्री चाउ एन-लाई; राष्ट्रीय लोक कांग्रेठ को स्थायी समिति के 
उपाध्यक्ष सूडः छिंड-लिडः; राज्य परिषद्‌ के उप प्रधान मंत्री ः चेन युन 
: पेड-हाइ, तेड, (जु हि, हो छुड, उलानफु, लि फु-चुन और लि श्येन-स्येन 
चीनी लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष का 
मो-जो; चीनी कम्युनिष्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रधान सचिव तेडः श्याश्रो- 
पिड ; क्वोमिन्ताडः क्रान्तिकारी समिति के श्रध्यक्ष लि चि-शेन; चोनो जनवादी 
लीग के उपाध्यक्ष चाडः पो-चुन; चीनी जनवादी राष्ट्रोय निर्माण संघ के श्रध्यक्ष 
. ह्वाढ्व येन-पे; अखिल चीनी उद्योग वाणिज्य संब के अ्रध्यक्ष चेन शु-तुछ; 
प्रवासी चीनियों के प्रख्यात नेता तान काइ-की; पीकिढ के मेयर पेझ चेन; 

पीकिड-टेंटशिन रक्षासेना के सेनापति न्येह जुडझःचेन, उपविदेश मंत्री चाडः 
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चोंन श्रोर नहरू 
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हान-फु और उनकी धर्मपत्नी; राज्य के प्रमुख अधिकारी तथा विमिन्‍न जनवादी 
पार्टियों, दलों और लोक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 

उनके स्वागत के लिए, हवाई अड्डे पर राजधानी के १० हजार से अधिक 
नागरिक भी उपस्थित थे जिनमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे | 

हवाई अड्डा भारत और चीन के राष्ट्रीय क्ंडों से सजाया गया था | 

हवाई जहाज से उतरते ही प्रधान मंत्री नेहरू ने प्रधान मंत्री चाओ एन* 
लाइ और अ्रन्य स्वागतक्तांश्रों से बड़े जोश से हाथ मिलाया । उधर बैंड पर 
भारत और चीन के राष्ट्रीय गान बजने लगे । इसके बाद प्रधान मंत्री नेहरू ने 
गा ऑफ श्रॉनर का निरीक्षण किया और पीकिडः के बालकों से गुलदस्ते 
ग्रहण कि< । 

प्रधानमंत्री नेहरू ने हवाई अड्डे पर एक भाषण दिया | भाषण के बाद 
प्रधान मंत्री नेहरू उन लोगों के निकट गये जो उनके स्वागत के लिए एकत्र 
थे और उनकी श्लोर अभिवादन में अपना हाथ हिलाया। लोगों ने बड़े ज़ोर 
से तालियां बजायी | और बार बार ये नारे लगाये : “प्रधान मंत्री नेहरू, 
हम आपका स्वागत करते हैं? “चीन-भारत मंत्री जिन्दाबाद,!? “एशिया की 
शांति जिन्दाबाद,?? “विश्व शांति जिन्दाबाद ।? नेहरू जी को गुलदर्ते भेंट 
किये गये | 

प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ के साथ खुली गाड़ी में जब वह हवाई अड्डे 
से स्वागत-णह को चले तो नगर की बाहरी बस्तियों और सड़कों पर, मार्ग के 
दोनों ओर पंक्तियों में खड़े, दो लाख से भी अधिक लोगों ने नारे लगा कर 
और तालियाँ बजा कर उनका स्वागत किया 


माओ त्ज़े-तुड द्वारा नेहरू का स्वागत 


चीनी लोक गणतंत्र के श्रध्यक्ष माओ त्जे-तुड' ने १६ श्रक्तूबर को अप- 
राह ४:१० बजे भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू का, स्वागत 
किया | 

इस स्थागत-समारोह में चीनी लोक गणतंत्र के उपाध्यक्ष च्‌ तेह, राष्ट्रीय 
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लोक कांग्रेस की स्थायी समिति के अ्रध्यक्ष त्यु शाश्रो-चि, राज्य परिषद्‌ के 
प्रधान मंत्री चाओ्रो एन-लाइ, राष्ट्रीय लोक कांग्रेत की स्थायी समिति के उपा- 
ध्यक्ष सूह छिड-लिडः ओर राज्य परिषद्‌ के उपप्रधान मंत्री चेन युन भी 
उपस्थित थे। 

चीन में मारत के राजदूत नेद्यम राधवन और भारत में चीन के राजदूत 
युआन चुडः श्यैन भी वहाँ उपस्थित ये | 

चाउ एन-लाइ की ओर से नेहरू के सम्मान में भोज 

२० अक्तूबर को सायंकाल राज्य परिषद्‌ के प्रधान मंत्री चाओओ एन-लाइ 
ने भारतीय गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के सम्मान में, एक 
शानदार भोज का आयोजन किया था | 

७०० से ऊपर व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे । 

प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ ने इस भोज में एक भाषण दिया और फिर 
भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति श्री प्रसाद की सेहत का जाम पेश क्रिया | उस 
समय जैणड पर भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया । 

उनके बाद प्रधान मंत्री नेहरू ने भाषण दिया और चीनी लोक गणतंत्र के 
अध्यक्ष श्री माओ ल्ज़े-तुड की सेहत का जाम पेश किया | उस समय बैणड पर 
चीन का राष्ट्रीय गान बजाया गया। 

उपयुक्त भोज में नेहरू जी का भाषण-- 

२० श्रक्टूबर के भोज में नेहरू जी ने जो भाषण किया था, वह इस 
प्रकार है--- 

जब में दिल्‍ली से पीकिझः त्रा रहा था तो पिछले ओर हाल के इतिद्दास 
की एक पूरी दृष्यावलि मेरे सामने घूम गयी । चीन और भारत ने दो हजार 
से भी अधिक व पहले एक दूसरे को जानना और समझना शुरू किया था । 
उसके बाद बहुत से घार्मिक तथा अन्य यात्री एक देश से दूसरे देश पहुँचे जो 
अपने साथ सद्भावना के सन्देश लाये ओ्रौर जिनके द्वारा संध्कृति और बिचारों 
का आदान-प्रदान का ही उल्लेख मिलता है, संघर्ष का नहीं मिलता । यह 
इन. दो मद्दान्‌ पड़ोसी देशों की एक गौरवपूर्ण विरासत है | ' 


१०६ ]) घीन और नेहरू 


फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों देश बाहरी शक्तियों के कारण एक 
दूसरे से बिल्कुल अ्रलग-थलग हो गये । स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त करे 
लेने के बाद हम ने फिर एक दूसरे की श्लोर देखा और उन पुराने सम्पर्कों को, 
आज के नये संसार के अनुरूप, फिर से जीवित करने का विचार किया | 

श्रीमान्‌ प्रधान मंत्री जी, कुछ महीने पहले जब श्राप थोड़े समय के लिए 
मारत पधारे थे तो आपके आगमन का हमने न केवल स्वागत किया था, बल्कि 
उसका एक ऐतिहासिक महत्व माना था | भारत की हमारी जनता ने उसके 
महत्त्व का अनुभव किया था और श्रापका उत्साहपूर्ण स्वागत क्रिया था। इसी 
. प्रकार जब उसे पता चला कि में इस महान्‌ और प्राचीन देश को आ रहा हूँ 
तो उसने मेरी यात्रा फो बहुत महत्त्व दिया ओर इसे भारत और चीन दोनों के 
लिए एक महत्त्वपूर्ण घटना समझा । पीकिड के लोगों ने कल मेरा जो शान- 
दार स्वागत किया है, और जिसके लिए में सदेव कृतश रहूँगा, वह भी इस 
बात का संकेत है कि इस देश की जनता ने यह समझ लिया है कि यह यात्रा 
केवल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है बल्कि उससे कुछु अधिक दे वह स्वागत 
मेरा नहीं था बल्कि उस देश का था जिसका प्रतिनिधि होने का गौरव और 
सौभाग्य मुझे प्रात है । जनता को यह चेतना इतिहास का निर्माण करने वाली 
शक्तियों और घाराश्रों की, राजनीतिक नेताओं और राजनीतिज्ञों की इच्छाश्रों 
से मी श्रधिक सच्ची कसोटी है | 


अतः, मुझमें कोई गुण चाहे हो या न हो, लेकिन स्थिति यह हो गई है . 
कि मेरी इस यात्रा ने हमारे इन दो महान्‌ देशों के आएसी सम्बन्ध में कुछ - 
ऐतिहासिक महत्त्व प्रास कर लिया है। भारत और चीन का आपछी सम्बन्ध 
. हर सयय बहुत महत्व रखेगा । आज के इस भ्रान्त और विषम संसार में तो 
इसका महत्त्व और भी अधिक हो सकता है। आखिर इन्सान किसी भी श्रन्य 
चीज से अधिक महत्त्व रखते हैं, श्रोर चीन और भारत में बसने वाले लगभग 
१ अरब इन्सानों का बहुत महत्त्व है । 


अपने पिछले इतिहास में हमारे श्रलग-श्रलग श्रनुभव रहे हैं और हम ने 
झकसर अलग-अलग रास्ते चुने हैं ।॥ वर्तमान काल में भी, हो सकता है हम 
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कुछ चीजों पर सहमत न हों । ल्ेकिन इससे इस बुनियादी सचाईं को नहीं 
छिपाया जा सकता कि हमारे बहुत से अनुभव एक-जेसे रहे हैं, हम में बहुत 
कुछ समानता है और हमारे इन दो देशों और उनके लोगों में निश्चित रूप 
से परस्पर सदूभावना और मित्रता है । इस कलहपूर्णा संसार में यह एक बहुत 
बढ़ा लाभ है । आज संधार की सबसे बड़ी आवश्यकता है--शान्ति, और . 
मुझे विश्वास है कि चीन की जनता, भारत की जनता की तरह, शान्ति के 
ध्येय में संलग्न है | 


श्रीमान्‌ प्रधान मंत्री जी ! आप जब भारत पधारे थे तो हमने एक संयुक्त 
वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमारे आ्रापसी सम्बन्ध को शासित करने वाले 
पांच सिद्धान्त सम्मिलित थे । उन छिद्धान्तों में थह महान नियम प्रतिपादित 
किया गया था कि प्रत्येक देश स्वतंत्र श्र स्वाघीन रहे; अपनो इच्छानुसार 
जीवन व्यतीत करे; दूसरों के साथ मित्रता रखे और कोई देश किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप उसमें न करे | यदि उन सिद्धान्तों पर आज दुनिया में अमल किया 
जाए तो बहुत से झगड़े, जो राष्ट्रों को कष्ट दे रहे हैं, खत्म हो जाएँगे | चीन 
. एक महान्‌ औ्रोर विशाल देश है जिसमें बहुत प्रकार के लोग बसते हैं। भारत 
में हम जहाँ अपनी बुनियादी एकता को मजबूत करते हैं वहाँ साथ ही इस 
विभिन्‍नता को भी, जो हमारे राष्ट्रोय जोवन को समृद्ध करती है, मान्यता देते 
हैं। हम उन लोगों पर, जो किसी एक प्रकार के जीवन के भ्रभ्यस्त हैं किसी 
“दूसरे प्रकार के जीवन को थोपना नहीं चाहते | इस प्रकार, हम अपने राष्ट्रीय 
जीवन के ज्षेत्र में भी इस विभिन्‍नता को मान्यता देते हैं और कायम रखते हैं 
क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि केवल इसी प्रकार राष्ट्र और जनता का 
पूर्णा विकास हो सकेगा | 

यदि एक राष्ट्र में ही स्थिति यह है तो विभिन्‍न राष्ट्रों में यह चीज कितनी 
अधिक होगी ! एक राष्ट्र की इब्छा को श्रन्य राष्ट्र पर या एक देश' के लोगों 
की जीवन प्रणालियों को दुसरे देश के लोगों पर थोपने का जो प्रयत्न है, वह 
अवश्य कलह पेदा करेगा और शांति को संकट में डालेगा | यही कारण है कि 
ह_म॑ एक देश पर दूसरे देश के शासन का सदा विरोध करते श्राये हैं । 


क्ण्पं ] क्‍ अीन भोर मेहर 


इस प्रकार, जिस तरह दलों के लिए उसी तरह राष्ट्रों के लिए भी एक- 
मात्र सही ओर व्यवहारिक मार्ग यही हे कि वे, अपने दृष्टिकोण और जीवन- 
प्रणाली में मिन्‍नता रखते हुए भी, परस्पर सह-अस्तित्व को मान्यत। दें | किसी 
अन्य. मार्ग या इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अर्थ है--कलह | 

हम संसार में काफी से अ्रधिक कलह, द्वेष और बरबादी देख चुके हैं। 
प्रत्येक देश की जनता शांति तथा अपने विकास के लिए बेचेन है । हेष और 
हिंसा से, जो अपने साथ केबल बरबादी नहीं लाते बल्कि मानवता के विकास 
को भी रोकते हैं, किसी भी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र की बृद्धि नहीं हो सकती । 

इसी गम्भीर विश्वास के साथ, जिसकी हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने 
हमें शिक्षा दी हे,. हम ने, जितनी भी योग्यता हम में है उसके अनुसार, शांति 
के लिए प्रयत्न किया है। लेकिन युद्ध का अश्रभाव ही शांत नहीं है । यह एक 
ऐसी चीज दे जो ठोस है। यह जीवन का एक मार्ग है और चिन्तन और 
आचरण को एक प्रणाली है। केवल इसी प्रकार हम शान्ति का वास्तविक 
वातावरण पेदा कर सकते हैं जो हमें राष्ट्रों के आपसी सहयोग की ओर ले 
जायगा । 


मुझे पक्का यकीन है कि चीन ओर भारत के लोग इस महान्‌ उद्देश्य में, 
जिसके बिना संसार के लिए कोई आशा नहीं है, अपने आपको लगा देंगे और 
इसके लिए प्रयत्न करेंगे | 

जिस उमंग और प्रेम के साथ इस देश के लोगों ने मेरा स्वागत किया है, 
मैं उसक लिए पूरी तरह कृतश्ञता प्रकट करने को उचित शब्द नहीं पा रहा हूँ । 
यद्यपि मेरी यात्रा श्रभी आरम्भ हुई हे, फिर भी उनके अ्रति उदार स्वागत ने 
मुझे ग़दूगदू कर दिया है। श्रीमान्‌ प्रधान मंत्री जी, में चीन के मद्दान मेता 
चेयरमेन माश्रो त्जे -तुडः के प्रति, आपके प्रति और श्र।पकी सरकार के प्रति भी 
अपनी हार्दिक कृतश्ञता प्रकट करना चाहता हूँ । 


भारतीय राजदूत की ओरे से प्रधान मंत्री नेहरूके सम्मान में आयो- 
लित स्वागत-भोज में चीन सरकार के अध्यक्ष श्री माओ 
चीन में भारत के राजदूत भी नेद्यम राघवन ने २१ अक्तूबर की सायंकाल 
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भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के सम्मान में, जो आजकल चीन 
की यात्रा कर रहे हैं, एक स्वागत-मोज का आ्रायोजन किया | 

इस भोज में ३०० से अ्रधिक लोगों ने भाग लिया | 

भारतीय पक्ष की ओर से वहाँ प्रधान मंत्री नेहरू और उनकी पुत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय के प्रधान सचिव एन. आर, पिल्ले 
और उपसचिव बहादुर सिंह, एम. एल. गेंद, के. एफ, रुस्तम जी, एन. के. 
सेशन तथा प्रधान मंत्री नेहरू के दल के तीन और सदस्य उपस्थित थे । 

चीनी पक्ष की ओर से इस भोज में चीनी लोक गणतंत्र के अध्यक्ष माश्नो 
स्जें-तुडः और उपाध्यक्ष चु तेह, राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की स्थायी सम्रिति के 
अध्यक्ष ल्यु शाश्रो-चि और राज्य परिषद्‌ के प्रधान मंत्री चाओ एन-लाइ 
उपस्थित थे । 

भोज में राष्ट्रीय लोक कांग्रेस को स्थायी समिति के उपाध्यक्ष तथा सदस्य 

राज्य परिषद्‌ के उप प्रधान मंत्री प्रधान सचिव, मंत्री और कमीशनों के अध्यक्ष 
सर्वोच्च लोक न्यायालय के प्रधान तथा चीनी लोक मुक्ति सेना के उच्च अधि 
कारी भी उपस्थित थे | 

चीन-भारत मेत्री संध तथा अन्य जनवादी संगठनों के प्रमुख सदस्यों ने भी 
भोज में भाग लिया । 

विभिन्‍न देशों के राजदूत भी वहाँ उपस्थित ये । 

राजदूत राघवन ने इस भोज में पहला जाम पेंश करते हुए कहा ४ “मैं 
चीन की महान जनता के प्रिय नेता, भारत के महान मित्र, विश्व शान्ति के 
प्रबल समर्थक, महा महिस चेयरमेन माश्रो त्जे-तुडः की सेहत का जाम पेश 
करता हूँ? | 

बेंड पर चीनी लोक गणतंत्र का राष्ट्रोय गान बजाया गया । 

फिर चेयरमैन माश्रो त्जे-ठुढ ने अ्रपनी ओर से जाम पेश करते हुए कहा: 
“चीनी और भारतीय जनता इढ्तापूर्वक शान्त्रि के पक्त में है । हमारे इन दोनों 
देशों के लोग, पूरे संसार के लोगों की तरह, शाध्ति के लिए. दृढ़संकल्प होकर 
कार्य कर रहे हैं ।? . 
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“आइए, हम चीन और भारत की जनता के सहयोग के लिए और दोनों 
देशों की जनता की समृद्धि के लिए, 

विश्व शान्ति के लिए, द 

भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति भ्री प्रसाद के स्वास्थ्य के लिए, 

प्रधान मंत्री नेहरू की इस यात्रा ओर उनके स्वास्थ्य के लिए, 


झाज के इस भोज के मेजबान राजदूत राघवन के स्वास्थ्य के लिए मघु- 
पान कर | 


चीनी जनता के नाम रेडियो पर प्रसारित नेहरू जी का भाषण 

२७ अक्तूबर को प्रात+काल पीकिडझ रेडियो ने भारत के प्रधान मन्त्री 
पं० जवाहर लाल नेहरू का एक भाषण प्रसारित किया जो पहले दिन रिकाड 
किया गया था। उनका भाषण इस प्रकार है । 

एक सप्ताह पहले मैं पीकिड पहुँचा था श्रौर कल इस प्रसिद्ध और उदार 
नगर से विदा लेने वाला हूँ । लीन दिन बाद में चीन से वापस भारत के लिए 
खाना हो जाऊगा | 

में नये चीन के, जिसकी कुछ भांकियाँ लेने का सौभाग्य मुक्ते प्रात्त इत्र 
है, भगणित प्रभाव अपने साथ ले जाऊँगा। सबसे अधिक, में उस भरपूर 
मिन्नता और सत्कार की स्मृति अपने साथ ले जाऊं गा जो चीन के उदार-द्वृदय 
लोगों से मुके मिली है । वह स्मृति बनी रहेगी और मैं चीनी जनता की कृपा 
ओर प्रम को कभी नहीं मूल सकू गा । 


२० वर्ष पहले चीन में 'सुदीर्ध अभियान! शुरू हुआ था। मुझे याद है 
है किर्भेउसके समाचारों को रोमांच और प्रशंसा की भावना- के साथ पढ़ा 
करता था। वह अ्रमियान सनिक इतिहास में येग्यता श्रोर जबदंस्त सहनशीलता ' 
के एक कारनामे के रूप में स्मरणीय बन गया है । मेरे लिये वह अभियान एक 
राष्ट्र और उसकी जनता के सुदीर्घ श्रमियान का प्रतीक बन गया था । 

चीन और भारत, दोनों ही बहुत वर्षा से श्रपने स्वाधोनता श्रोर समृद्धि के 
अभियान में व्यस्त हैं । हम विभिन्‍न मार्गों पर चलते हुए आज अपनी यात्रा 
के एक पड़ाव पर आ पहुँचे हैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ हम स्वतन्त्र श्रौर 


लीत ओर नेहरू द [ ४६३ 


ग्रसुसत्ता-सम्पन्न देशों की तरह कामकर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह एक पड़ाव 
ही है ओर इससे पहले कि हमारी अगशणित जनता सुख और समृद्धि के उस 
स्तर पर पहुँचे जिस पर कि उसे पहुँचना चाहिये, इमें श्रमी काफी आगे 
बढ़ना है। 
इस प्रकार हमारे ये दोनों देश इस महान प्रयत्न में संलग्न हैं ओर में 
महसूस करता हूँ कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं| भले ही उनकी 
समस्याएँ कुछ दृद तक अलग-ग्रलग हों श्रोर उनके तरीके भी एक-जेसे न हों, 
फिर भी वें दोनों अ्रनेक तरह से आपस में सहयोग कर सकते हैं । दो राष्ट्रों और 
उनके लोगों में जो महत्वपूर्ण चीज है, वह सहिष्णुता और मित्रता की मावना है 
यदि ये हैं तो चीजें स्वयं में श्रा जाती हैं मुझे विश्वास है कि चीन और भारत 
में ये दोनों चीज मोजूद हें । 

मैं भारत में अपने काम पर जो काफी भारी है लौट जाऊँगा | लेकिन, 
इस महान चीन देश के अपने स्वल्प प्रवास की और इसकी महान जनता की 
*घुर स्मृतियाँ मेरे साथ रहेंगी। ये स्मृतियाँ मुझे साइस और बल प्रदान 
करेंगी | मुझे हृदय से आशा है कि उन महान प्रयत्नों में जिनमें हम संलग्न 
हैं, और संसार में शान्ति की सुदृढ़ स्थापना के महानतम प्रयत्न में हमारे ये 
दोनों <श परस्पर सहयोग करेंगे और सहायता पहुँचाएँगे | 

मैं पीकिड के लोगों के प्रति और चीन की सरकार श्रौर जनता के प्रति 
उनकी मित्रता और सत्कार के लिए एक बार फिर श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहता हूँ | 
नेहरू जी का माओ्रो त्जे-तुड को धन्यवाद का संदेश 

भारतीय गणराज्य के प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ३० श्रक्तूबर को 
केण्टन से भारत के लिए, रषाना होने से पहले चीनी लोक गणतंत्र क श्रथ्यक्ष 
माश्रो त्जे-तुड को धन्यवाद का एक संदेश भेजा | संदेश इस प्रकार है: 

इध संज्षित किन्तु कभी न भुलाई जा सकने वालो स्मरणीय यात्रा के बाद 
चीन से बिदा होते हुए मैं एक बार फिर श्रापक्रों इस उदार सत्कार और मित्रता 
फेलए जो मुझे मिला है धन्यवाद और कृतशता प्रकंट करना चाहता हूँ । 


. कर ] क्‍ क्‍ सोस और मेइरू 


चीन ओर नेहरू 





मजा ७ प्रककक्‍्ण 


पं० नेहरू और इन्दिरा गांधी श्री चाओ-ग्रभ-लाई के साथ 
पेककग के पुराने राजप्रासाद में 


में इसे हमारे इन दो देशों और उनके लोगों को मिन्नता का प्रतीक मानता हैँ 
मुके आशा है कि ये दोनों एक दूसरे के हितों के लिये और विश्व शान्ति के 
लिये आपस में ओर भी अधिक सहयोग करेंगे । 

नेहरू जी का चीन के प्रधान मन्त्री चाउ एन-लाइ 


को धन्यवाद का सन्देश 

भारतीय गणराज्य के प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने ४० अश्रक्तूबर 
को केण्टन से भारद के लिये रवाना होने से पहले चीनी लोक गणतन्त्र की 
ज्य परिषद्‌ के प्रधान मन्त्री चाओ एन-लाई को धन्यवाद का एक सन्देश 
भेजा । सन्देश इस प्रकार है :-- 

इस महान देश की हमारी यह संक्षित यात्रा समाप्त हो गई है और हम 
यहाँ से अ्रब घर के लिए बिदा हो रहे हैं । मुझे यहाँ आकर, जो महान कार्य 
यहाँ चल रहा है उसकी कुछ भलक देखकर, तथा चीन जनता के नेताओं से 
मिलने का अबसर प्रांत्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेंने एक महान राष्ट्र को 
जो न॑ केवल विस्तार में बल्कि गुणों ओर भावना में भी महान है, देखा है । 
मैं इस मित्रता और आदर-सत्कार के लिए, जो इस पूरे प्रवास में मेरे चारों 
शोर उमड़ रहा है, आपके प्रति कृतश्ञता प्रकट करता हूँ । 
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परिशिष्ट-१ 


भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार 
और संसर्ग के विषय में भारत गणराज्य और चीन के लोक 
गणराज्य का इकरारनामा, ( २३ अप्रेल, १३५४ ) | 

भारत गणराज्य की सरकार और चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रीय लोक 
सरकार यह चाहती हैं कि भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार 
और सांस्कृतिक संसर्ग बढ़ाया जाय और दोनों देशों की जनता को एक दुसरे 
के देश में तीर्थ-यात्रा और सफर की सुविधायें हों। इस उद्देश्य से इन्होंने 
नीचे लिखे सिद्धान्तों के आधार पर इकरारनामा करने का निश्चय किया है-- 


( के ) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता ओर प्रभुता का आदर 
करना । 
( ख ) एक दूसरे पर कभी हमला न करना । 
(ग) एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना । 
द ( घ ) समता ओर परस्पर ह्वित की नीति श्रपनाना । 

( च ) शान्ति से साथ-साथ रहना । 

इस उद्द श्य से उन्होंने अपने-अपने पूर्णाधिकारी नियुक्त किये हैं जो 
भारत सरकार की तरफ से चीन के लोक गणराज्य में मोतबिर रूप से मेजे हुए 
भारत सरकार के असाधारण पूर्णांधिकारी राजदूत परम श्रेष्ठ नेडियम राषवन 
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आझोर चीन के , लोक गणराज्य की केन्द्रीय लोक सरकार के विदेश विभाग के 
उप-मन्त्री परम श्रेष्ठ चांग हान-फू हैं । इन दोनों ने एक दूसरे के अधिकार 
पन्नों को भली भांति देख कर और उनको उचित और ठीक रूप में पाकर 
निम्नलिखित बातें स्वीकार की है-- 


श्नुच्छेद-- १ 


दोनों उच्च पक्षों ने व्यापारी एजेन्सियाँ स्थापित करने का आपस में निश्चय 
किया है । 


१-- भारत सरकार इस बात पर राजी है कि चीन सरकार नयी दिल्‍ली, कल- 
कत्ता और कालिमपोंग में व्यापारी एजेंसियाँ स्थापित करे | 

२--चीन सरकार इस बात पर राजी है कि यातुंग, ग्यांत्से ओर गर्तोंक में 
भारत सरकार व्यापारी एजसियाँ स्थापित करे । 


दोनों पक्षों की व्यापारी एजेंसियों को एक जैसा पद और एक जेसा बततांव 
मिलेगा। दोनों पक्षों के व्यापारी एजेंटों को अपने पदकतेंव्य के पालन में 
गिरफ्तारी से मुक्ति होगी श्रोर उनकी र्रियों की और उनकी सनन्‍्तान की 
जो उन पर पालन-पोषण के लिये निभर हैं, तलाशी से मुक्ति होगी । दोनों 
पक्षों की व्यापारी एजेंसियों को इरकारों, डाक के थेलों और कोड के सन्देश 
मेजने के बारे में रियायत व छूट होगी । 


अनुच्छेद--२ 


दोनों उच्च पक्त इस बात पर राजी हैं कि उन परिचित व्यापारियों को जो 
चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच रीति के अनुसार और निर्दिष्टता से. 
व्यापार करते रहे हैं, निम्नलिखित स्थानों में व्यापार करने की इजाजत 
होगी ;--- 


१--चीन सरकार निम्नलिखित व्यापार केन्द्र ( माकंदस फार ट्रेड ) निर्दिष्ट 
करती है : ( क ) यातुंग ( ख ) ग्यांत्से ( ग ) फारी । भारत सरकार इस 
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बात पर राजी है कि रीति के अनुसार भारत में जिसमें कालिमपोंग, सिली- 
'गुरी, कलकत्ता जैसे स्थान शामिल हैं, व्यापार किया जाय | 
२--चीन सरकार निम्नलिखित व्यापार केन्द्र ( मा्केद्स फॉर ट्रेड ) निर्दिष्ट 
करती है : ( क ) गर्तोक (ख) पुलनचुंग ( तकलाकोट ) ( ग ) ग्यानिमा 
खारगो ( घं ) ग्यानिमा चक्र (च) रामूरा (छ ) डोंगब्रा (ज) 
पुलिंग समदौ ( क) नाबरा (त ) शंगत्सी, ओर ( थ ) ताशीगोंग । 
भारत सरकार इस बात पर राजी है कि भविष्य में चीन के तिब्बत प्रदेश 
के आरी जिले और मारत के बीच में होने वाले व्यापार के विकास और 
आवश्यकता के अनुसार जब चीन के तिब्बत प्रदेश के आरी जिले से मिले 
. हुए भारत के जिले में व्यापार के केन्द्र (माकंद्स फार ट्रेड ) निर्दिष्ट करने 
आवश्यक हों तो वे समानता और पारस्परिकता के आधार पर ऐसा करने का 
विचार करने के लिए तैयार होगी । 
क्‍ अनुच्छेद--रे 
दोनों उच्च पक्ष इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के घार्मिक तोर्थ- 
यात्री निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तांथंयात्रा कर सकेंगे :-- 
१--भारत के लामा, हिन्दू और बौद्ध धर्मों के मानने वाल्ते तीथयात्री रीति 
के अनुसार चीन के तिब्बत प्रदेश में कांगरिपोचे ( केलाश ) और मवांत्सी 
( मानसरोवर ) में आ-जा सकते हैं । 
२--चीन के तिब्बत प्रदेश के लामा और बौद्ध धर्मों को मानने वाल्ले 
तीथयात्री भारत में, रीति अनुसार बनारस, सारनाथ, गया ओर सांची में 
. आजा सकते हैं। 
३--जो तीर्थयात्री ययारीति ल्हवासा जाते रहे हैं, वह अब भी रीतिश्रनुसार वहाँ 
ञ्रा जा सकते हैं । | 


अनुच्छेद-- ४ 
: दोनों देशों के व्यापारी और तीथयात्री नीचे लिखे दर्रो और रास्ते से आा 
जा सकते हैं :-... 
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(के ) शिपकी ला दरां 
( ख ) माना दरां 

(ग ) नीति दरों 

( घ ) कुंगरी बिंगरी दरां 
(च ) दरमा दरां 

(छ ) लिपू लेख दरां 


इसके अलावा रिवाजी रास्ता जो ताशीगांग को शांगांत संगपू ( सिंघ ) 


नदी की घाटी के साथ साथ जाता है, वह रीति अनुसार आयन्दा भी इस्तेमाल 
किया जाता रहेगा । 


अनुच्छेद--५ 
दोनों उच्च पक्ष इस बात पर राजी हैं कि सीमा-पार यात्रा करने के लिए 
दोनों देशों के कूटनोतिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और राष्ट्रवासियों को 
पासपोर्ट रखना आवश्यक होगा | यह पासपोर्ट अपने अ्रपने देशों से जारी होंगे . 
ओर इनका वीज़ा दूसरे देश की तरफ से दिया जायेगा। परन्तु नीचे लिखे 
१,२,२,४ खंडों में वर्णित राष्ट्रवासियों के लिये इसका अपवाद भी 
होगा :- 
१--दोनों देशों के उन परिचित व्यापारियों को जो रीतिश्रनुसार और निर्दिश्ता 
से चीन के तिब्बत प्रदेश ओर भारत के बीच व्यापार करते रहे हों, उनकी 
र््रियों ओर संतान को जो उनपर पालन-पोषण के लिए. निर्भर हैं और 
उनके नोकर-चाकरों को भारत या चीन के तिब्बत प्रदेश में, यथोचित 
व्यापार के लिए प्रवेश करने की अ्रनुमति यथारीति दी जायेगी जब वह 
उन प्रमाणपत्रों को पेश कर देंगे जो उनके देशों की स्थानिक सरकार ने 
या उनके यथानियम शअ्रधिकार प्राप्त ए्जेण्ठों ने जारी किये हों और 
उनका दूसरे देश की सरहदी जांच चोकी पर निरीक्षण किया जा 
चुका हो । 
२-- दोनों देशों के सरहदी जिलों के निवासी जो छोटा-मोटा व्यापार करने के 
लिये या अपने मित्रों श्रौर सम्बन्धियों से मिलने के लिये सीमा पार करते 
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हैं, दूसरे देश की सीमा के साथ वाले जिलों में रीति अनुसार, जेसे अब 
तक, आ जा सकते हैं और उन पर अनुच्छेद ४ में वर्णित दर्रों या रास्ते 
की पाबन्दी नहीं होगी और उनको पासपोट, वीजा या आज्ञा-पत्र लेने 
की जरूरत न होगी | . 

३--दोनों देशों के पोरटरों व खच्चर चलाने वालों को जा आवश्यक यातायात 
के काम मैं सीमा पार करते हैं, श्रपने देश से जारी किये हुए पासपोर्ट 
लेने की आ्रावश्यकता न होगी । परन्तु उनको केवल निश्चित समय के लिये 
मान्य ( तीन महीने, आधे साल, या एक साल के लिये ) प्रमाणपत्र लेने 
होंगे जो उनकी स्थानिक सरकार ने या उनके यथानियम अधिकार प्राप्त 
एजेंटों ने जारी किये हों । इन प्रमाणपत्रों की दूसरे पक्ष की सरहदी जांच 
चौकियों में रजिस्ट्री करानी होगी । 

४--दोनों देशों के तीर्थ-बात्रियों के लिए प्रमाणीकरण लेख-पत्र लेना आवश्यक 
नहीं है | परन्तु उनको दूसरे पक्ष की सरहदी जांच-चोकियों में अपने नाम 
की रजिस्ट्रो करानी पड़ेगी ओर तोर्थ-यात्रा के लिए उनको आश्ा-पत्र 
मिलेगा | 

५--इस अनुच्छेद के गत खंडों में लिखी शर्तों के बावजूद दोनों सरकारें 
अपने-श्रपने देश में किसी मी व्यक्ति के प्रवेश को रोक सकती है । 

६--जो व्यक्ति दूसरे पक्ष के इलाके में इस अनुच्छेद के गत खं हों को शर्तों के 
अनुसार प्रवेश करे वह उस पक्ष की नियत की हुई प्रणालियों पर श्रमल 
करने के बाद ही उस पक्ष के इलाके में ठहर सकते हें | 


अनुच्छेद-- ९ 
यह इकरारनामा दोनों सरकारों को मंजूरी की तिथि से श्रमल में झा जायेगा 
ओर श्राठ वर्ष तक चालू रद्देगा । दोनों पक्ष इस इकृरारनामे को और समय 
तक बढ़ाने के लिये बातचीत कर सकते हैं यदि कोई एक पक्ष झाठ वर्ष पूरे 
होने के छः महीने पहले ऐसा करने की मांग करे ओर दूसरा पक्ष इस मांग को 
स्वीकार कर ले | 
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इस इक्रारनामे के हिन्दी, चीनी और अंग्रेजी में दो दो प्रतिरूप 
२६ अप्रेल १६५४४ को पीकिंग में लिखे गये हैं | इकरारनामा तोनों भाषाश्रों में 
एक सा मान्य होगा | 


( नेडियम राघवन ) ( चांग हान-फू ) 
भारत के गणराज्य को सरकार चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रीय 
का पूर्णांधिकारी लोक सरकार का पूर्णांधिकारी 


( भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रचारित अनुवाद ) 
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परिशिष्ट-२ 


संसद में हिन्द-चीन पर भारत के अधान मंत्री नेहरूणजी 
का वक्तव्य ( २४ अप्रेल, १६९४ ) । 

शनिवार २४ अप्रेल १६५७४ को लोक-सभा में प्रधान मन्त्री ने हिन्दचीन 
के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसका हिन्दी रुपान्तर नीचे दिया जाता है+-- 
सदन को मालूम है कि पिछले फरवरी के महीने में कोरिया और हिन्द- 
चीन की समस्याश्रों पर विचार करने के लिए फ्रान्स, श्रमेरिका, रूस और ब्रिटेन 
झपना और साथ ही गणराज्य चीन का एक मिला जुला सम्मेलन करने को 
सहमत हुए थे | इसमें सम्मिलित होने के लिए दूसरे सम्बद्ध देश भी आमंत्रित 
किये जायंगे | इस सम्मेलन का अधिवेशन अगले सप्ताह जेनेवा में शुरू होगा। 
ने तो हम इस सम्मेलन में ओर न उस लड़ाई में शामिल हैं जो हिन्द चीन में 
चल रही है। फिर भी हिन्द चीन की सभस्या के प्रति हमारी दिलचस्पी और 
गहरी चिन्ता भी है ओर इसको लेकर हाल में जो घटनाएँ हुई हैं उनके 
सम्बन्ध में हम खास तोर से चिन्तित हैं। हम इस बात की भी फिक्र में हैं. कि 
जेनेबा सम्मेलन बातचीत के द्वारा इस प्रश्न का निपटारा करने का प्रयत्न करे 
और ऐसा करने में उसे सफलता मिले, ताकि लड़ाई की बह छाया सिट 
जाय जिसके कारण पड़ोस के क्षेत्रों में बहुत दिनों से श्रन्धेरा छाया हुआ 

है और जिसके ओर भी अधिक फेलने तथा गहरी हो- जाने का भय है । 
जिस प्रकार का दृष्टिकोण रचनात्मक और लाभदायक सिद्ध हो सकता है 
उसके लिए इस समस्या की श्रधारभूत वास्तविकताश्रों, निहित राष्ट्रीय तथा 
राजनीतिक भावनाश्रों और शृष्भूम तथा वहाँ की वर्तमान स्थिति को भल्नी 
प्रकार समझने की आवश्यकता है | कक. |]! ४ 
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अपने मूल और वास्तविक रूप में हिन्दचीन की लड़ाई उपनिवेशवाद के 
विरोध का आन्दोलन है ओर इस आन्दोलन को दमन और “फूट डालो” और 
“शासन करो? को परम्परागत प्रणाली द्वारा दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है | 


विदेशी हस्तक्षेप से यह समस्‍या और भी जटिल हो गयी है, किन्तु फिर 
भी, मूलतः वह उपनिवेश-विरोधी और राष्ट्रीय ही है। इस तथय को मानते 
हुए, स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रख कर और 
बाहरी दबावों से उनकी रक्षा करके ही, समभोते व शांतिकी बुनियाद डाली 
जा सकती है । भारी युद्धा(्रों के प्रयोग श्रोर बड़े पैमाने की लड़ाई के बावजूद, 
इस संघ का स्वरूप आ्राज भी एक शुरिक्षा-युद्ध सा ही है, जिसमें कोई निश्चित 
या स्थायी स॑माएँ नहीं हैं । देश प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच बँट गया है, लेकिन 
इलाकों की कोई स्थायी सीमाएँ नहीं हैं । भूमि को बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ और 
इलाकों व आबादियों के खंड, एक-एक दिन में या रात-रात भर में एक पक्तसे 
दूसरे पक्ष के प्रति श्रपनी निष्ठा बदलते रहते हैं | लड़ाइयाँ जीती और हरी 
जाती हैं, स्थान हाथ में श्राते ओर निकलते रहते हैं, किन्तु युद्ध वर्ष-प्रति वर्ष 
झधिकाधिक भर्यकरता से चलता जा रहा है | लाखों हिंदचोनी, चादे वे लड़ाई 
में शामिल हों या दूसरे लोग हों ओर वे चाहे जिस पक्ष के हों, मरते, घायल 
होते या अन्य प्रकार से मुसीब्रत में पड़ते हें और उनका देश वीरान होता 
जाता हे । 


दिंदनीन में साम्राज्यवाद का विरोध एक बड़े श्रान्दोलन के रूप में , सन्‌ १६४०७ 
में, जापानी अधिकार के खिलाफ शुरू इश्ना था। जापान-विरोधी इस युद्ध में 
अमेरिकन शोर मित्र देशों की सेनाओं की सहायता वियतमिन्ह ( १६४१ में 


स्थापित ) तथा अन्य राष्ट्रीय व दूसरे गुठोंने की थी, जिस के नेता हो-ची मिन्ह्‌ 
थे। उस समय वियतमिन्द्र की ओर से जो घोषणा की गयी थी उसमें “श्मे- 
रिका, रूस, ब्रिटेन और चीन द्वारा लोकतंन्नात्मक सिद्धांतों की रक्षा? का 
उल्लेख था और इन बड़े राष्ट्रों से अनुरोध किया गया था कि वे घोषित करेँ 
कि जापानियों के पराजित हो जानेके बाद हिन्द चीनी जनता को पूर्ण स्वायत्त 
झासन प्राप्त होगा ।” 
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च्. 


उदार 


द्वितीय महायुद्ध के बाद एक अस्थायी सरकार, जिसके १५४ सदस्यों में ५ 
कम्युनिस्ट थे श्रौर जिसे नरम राष्ट्रवादियों, कैयोलिकों और दूसरों का समर्थन 
प्राप्त था, स्थापित की गयी। हो-ची मिन्ह वियत-नामके लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
के राष्ट्रति निर्वाचित हुए | इस गणराज्य की घोषणा सितम्बर, १६४५ में की 
गयी और तत्कालीन चीन सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया | ६ मार्च, १६४६ 
को फ्रांस ने, जो युद्ध के बाद हिन्द चोन में वापस त्रा गया था, हो-चो मिन्ह 


के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये। इसक्के द्वारा फ्रांस ने वियत-नासमके लोक- 


तंत्रात्मक,गण्राज्य को एक सतंत्र राज्य के रूप में, जिसकी खुद अपनी सरकार, 
संसद, सेना तथा वित्तन्यवस्था है ओर जो हिन्द चीनी फेडरेशन तथा फ्रेंच 
यूनियन का एक भाग है, स्वीकार कर लिया। किन्तु यह व्यवस्था श्रधिक दिनों 
तक नहीं चल सकी | हो-ची मिन्ह के गणराज्य ओर फ्रेंच साम्राज्य के बीच सन्‌ 
१६४७में संघ शुरू हुआ ओर तब से बराबर जारी है। जून, १६४८ में, फ्रांस ने 
श्रनाम के भूतपूर्व सम्राट, बाओदाई के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये और 
उन्हें वियतनामका अध्यक्ष बना दिया और वियतनाम को फ्रेंच यूनियन के अन्दर 
एक सम्बद्ध राज्य ( असोशियेट स्टेट ) के रूप में मान्यता प्रदान की । हिन्द- 
चीन के दो राज्यों, लाओस ओर कम्ब्ोडिया के साथ भी फ्रांस ने इसी प्रकार के 
समभोते किये | 

यही वह अवसर है, जब हिन्द चीन की लड़ाई ने अ्रपना वर्तमान श्रशुभ 
स्वरूप--जो बड़ी शक्तियों के दो गुटों के संघष का प्रतित्रिम्न है---घारण करना 
आरम्म किया | अमेरिका ने फ्रांस को माली और लड़ाई के सामान की जो 
सहायता दी थी, वह फ्रांसीसियों को हिन्द-चीन के युद्ध के लिए उपलब्ध हुई |. 
दूसरी ओर कहा जाता है कि वियत भिन्ह्द ने यह कहते हुए, कि लड़ाई फ्रांसीसी 
उपनिवेशवाद के विरूद्ध लड़ी जा रही है, जनगण्राज्य चीन से श्रार्थिक सहा- 
यता प्राप्त को । जन गणराज्य चीन ने वियतनाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
( वियत मिन्ह ) को वह मान्यता जारी रखी, जो उसे पहले की चीन 


सरकार ने प्रदान को थी । 
हस्तक्षेप पर हस्तक्षेप होते रहे श्रोर युद्ध की भयंकरता बढ़ती गयी । सम- द 


रत सका 
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भौते की बातचीत में अधिकाधिक कठिनाइयाँ पड़ती गयीं और वह विफल होती 
गयीं । दवालके मद्दीनों को घटनायें इसी पृष्ठभूमि के बाद उपस्थित हुई हैं । 

इनमें से पहली घटना बलिन में एकत्र हुईं शक्तियों का यह निर्णय है कि 
इस समस्या पर जेनेवा में विचार किया जाय | इमने इस सम्मेलन का स्वागत 
किया श्रोर श्राशा प्रकट की कि इसके फलस्वरूप हिन्द चोन में शांति की स्थापना 
सम्भव हो सकेगी । हमने समझा कि इस प्रकार बातचीत के द्वारा सुलह व 
समभोते का रास्ता अपनाया जा रहा है। उसी समय मैंने इस सदन में एक 
वक्तव्य देकर हिन्द-चीन में लड़ाई बन्द करने की श्रपील की, जिसका स्वागत 
सदन में सब सम्मति से किया गया | 

यद्यपि जेनेवा सम्मेलन का निश्चय एक सराहनीय घटना थी, किन्तु शीघ्र 
ही बाद की घटनाश्रों ने चिन्ता और भय के भाव उसत्न्न कर दिये । ये 
धटनाएँ इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) तुरन्त और बड़े पैमाने पर बदला लेने और चीन के मुख्य भू-खंड 
पर सम्माव्य आक्रमण का बार बार उल्लेख ओर हिन्द-चीन को लड़ाई की | 
परिधि व जोर बढ़ाने के विषय में दिये गये वक्तव्य ; 

(२ ) दक्तिणनयूर्वी एशिया में सम्मिलित एवं सामूहिक, कार्रवाई के 
लिए पश्चिमी देशों, “एनजस?? शक्तियों और कई एशियायी राज्यों को निमम- 
शरण | इसके पहले ऐसे वक्तव्य दिये जा चुके हैं, जो दक्षिण-पूर्व एशियायी 
देशों पर एक प्रकार का संरक्षण रखने तथा उनके सम्बन्ध में एक तरह के 
“मुनरों सिद्धांत” की घोषणा करने के बराबर हैं | 

इस प्रकार हिन्द-चीन के मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तत्तेप-करने, युद्ध को 
झन्तरराष्ट्रीय बना देने और उसको परिधि व जोर को बढ़ा देने के तात्कालिक 
चिन्ह पैदा हो गये | क्‍ 

इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले, जो प्रत्यक्ष ही इस कारण से 
बुलाया गया कि श्रापसी बातचीत सम्भव और आवश्यक समझती गयी, ऐसी 
घोषणा करना जिसमें उसके प्रति आस्था की कमी दिखाई पड़ती है और जिसमें 
पायन्दियों की घमकियों से भरे विकएप रखे गये हैं, भारत सरकार अ्रत्यन्त खेद 
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की बात समभती हैं. और उससे बहुत चिन्तित है। अगर बातचीत से पहले 
दबाव, धमकियों, उपेक्षा श्रोर श्रनास्था की घोषणाएँ को जाएँ तो उनसे बात- 
चीत में व्यवधान पड़ता है, वे ठीक तरह से शुरू नहीं हो पाती श्रौर उनमें 
यदि कोई प्रगति होती भी है तो बहुत रक रुक कर | 


एक और जिस बात से हमारा भ्रम बढ़ता है, वह है युद्ध को गति को 
बढ़ाना और हिन्द चीन में युद्ध सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करना यह बढ़ी सप्लाई 
स्पष्टठ: वियत-मिन्ह की सहायता के लिए आयी है, जिससे कहा जाता है, उन्हें 
बड़े हमले करके ऐसी सैनिक विजय प्राप्त करने में सुविधा मिलती है जिससे 
आगामी सम्मेलन की बातचीत उनके पक्ष में हो । फ्रांसीसी वियत-नाम पक्ष के 
लिए अमरीकी सहायता बढ़ा दी गयी है तथा और श्रधिक सद्यायता देने के 
ग्राश्वासन दिये गये हैं । ५ 
भारत में हम लोगों के लिए यह अत्यन्त चिन्ताजनक और गम्भीर बात 
है | इसका परिणाम एशियाई देशों की नव-अ्र्जित तथा वांछित स्वतंत्रता पर 
प्रभाव डालने वाला है । 


एशियाई देशों की सम्पन्नता तथा विश्व-शांति के लिए यह आवश्यक है 
कि एशियाई देशों की स्वतंत्रता और प्रभुसता कायम रखी जाय ओर अआपनि- 
वेशिक तथा विदेशी शासन का अन्त हो | 


एशिया में हम कोई विशेष स्थान नहीं चाहते श्रोर न हम किसी संक्रृचित 
तथा वर्गाधारित एशियाई प्रदेंशवाद के पोषक हैं । हम केवल यही चाहते हैं 
कि हम तथा शअ्रन्य देश, विशेष रूप से हमारे पड़ोसी, शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाये रहें 
और दुनिया के खिंचाव और युद्धों से श्रलग रहने तथा उनमें न बंधने को 
नीति पर कायम रहें | हमारा विश्वास है, यह स्त्रयं हमारे ही लिए आवश्यक हैं 
आर केवल इसी से हम संसार के खिंचाव को कम करने, निरखीकरण को बढ़ाने 
ओर विश्व-शांति स्थापित करने में योगदान दे सके । 


वर्तमान घटनाएँ हमारी श्राशाओं पर पानी फेरती हैं; वे हमारी श्राधार 
भूत नीतियों को प्रभावित करती हैं और हमें इस या उस गुट में खींचना 
चाइती है । 
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हमारे लिए शांति एक उत्सुकतापूर्ण झाशा मात्र नहीं है; यह एक अत्यन्त 
झावश्यक चीज है । 


हिन्द-चीन एक एशियाई देश है ओर निकटवर्ती क्षेत्र है। इस युद्ध से 
बहुत अधिक द्वानि उठाने पर भी वह हस्तक्षेपों से जकड़ा हुश्रा है ओर उसकी 
स्वतंत्रता संकट में है । अतएव, हिन्द-चीन का यह संकट हमारे लिए घोर 
चिन्ता का विषय है । इससे यह श्रावश्यक हो गया है कि हम इस मामले पर 
श्रच्छी तरह सोच-विचार करें युद्ध को बढ़ने श्रोर भीषण रूप ग्रहण करने से 
रोकने का प्रयत्न करें और निपटारे की संभावनाएँ बढ़ाएँ । 


भारत सरकार को विश्वास है कि दृष्टिकोण में श्रन्तर, घोर शंकाएँ तथा 
बिरोधी दावे होते हुए भी, जेनेया में एकप्रित होने वाले महान्‌ राजनीतिशों तथा 
उनके देशों का उद्देश्य एक ही है ओर वह है--युद्ध को बढ़ने से रोकना । कुछ 
कठिनाइयों तथा गतिरोधों को दूर करने में सहायता देने तथा एक शान्तिपूर्ण 
निपटारा संभव करने की अपनी हार्दिक इृण्छा से मारत रुरकार ने निम्न सुझाव 
देने का साहस किया दै-- क्‍ 


(१) शान्तिपूर्ण तथा पररुपर बातचीत का वातावरण बढ़ाना दे और शंका 
तथा घमकियों के वर्तमान वातावरण को दूर करना है | इस दिशा में 
भारत सरकार की सब सम्बद्ध देशों सेः्पील है कि वे धमकियां देना 
बन्द कर दें | युद्ध में भाग लेने वात्ते पच्चों से भी यह अपील दे कि 
वे यद्ध के वेग कों न बढ़ाएँ |... द 


(२) युद्धू-विराम । युद्ध-षिराम के लिए. भारत सरकार के सुझाव ये हैं: 
(क) हिन्द-चीन सम्मेल्लन की कार्य-युची में 'युद्ध-विराम' विषय को 
प्राथमिकता दी जाय | 


(खत) शुद्ध में घास्तविक रूप से भाग लेने वाले पत्चों, अयथांत्‌ फ्रांस 
तथा उसके तीनों साथी राज्यों और वियत-मिन्ह, की एक उड़ 
विराम समूह बनाया जाय | 
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(३) स्वतंत्रता--सम्मेलन को यह निश्चय करना चाहिए और यह घोषणा 
द करनी चाहिये कि इस भंगड़े को नियटाने के लिए यह आवश्यक है 
कि फ्रांस की सरकार हिन्द-चीन को पूर्ण स्वतन्त्र करने का 

वचन दे | 

(४) सीधे बातचीत--सम्मेलन द्वारा मुख्य रूप से सम्बद्ध दलों में सीधे 
बातचीत शुरू करायी जाय । स्वयं कोई समभौता निकालने के बजाय, 
सम्मेलन को मुख्य रूप से सम्बद्ध दलों से आपस में बातचीत करने 
की प्राथंना करनी चाहिए और इसके लिए सम्मेलन सभी प्रकार की 
सहायता दे । इस प्रकार की सीधी बातचीत से हिन्द चीन की समस्या 
को उन प्रश्नों तक सीमित रखने में सहायता मिलेगी जिनका हिन्द- 
चीन से “सीधा सम्बन्ध है। ये दल वही होंगे जो युद्ध-स्थगन दल 
में होंगे । 

(१) अहस्तक्षेप--सम्मेलन द्वारा अ्रमरीका, रूस, ब्रिटेन, और चीन में 
यह करार कराया जाय कि ये देश परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सेना 
या युद्ध-सामग्री द्वारा युद्धशत दलों को सहायता न दंगे। संयुक्त 
राष्ट्रसंध से यह प्रार्थना को जाय वह हिन्द-चीन में अ्रहस्तक्षेप का एक 
आअभिसमय ( कनरबेंशन ) बनाये जिसमें उपयुक्त करार और इसको 
कायान्वित करने की व्यवस्था भी शामिल हो। श्रन्य राष्ट्रों से भी 
संयुक्त राष्ट्रसंधघ इस श्रमिसमय का पालन करने के लिए कहे । 

(६) संयुक्त राष्ट्संघ--सम्मेलन की प्रगति की सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघ 
को दी जाय । अ्मिसमय के उपयुक्त अनुच्छेद के श्रन्तर्गत, समभौते 
के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग किया जाय । 

भारत सरकार, ये प्रस्ताव अ्रत्यन्त नम्नरता तथा इस इच्छा और आशा से 

प्रस्तुत करती है कि सम्मेलन और प्रत्येक सम्बद्ध पक्त इन पर विचार करेगा | 
वह समभतरी है कि ये प्रस्ताव व्यवहयारिक हैं और इन्हें तत्काल ही कार्यान्वित 
किया जा सकता है | 


इसका विकल्प भीषण हे | क्या हम सबके लिए, विशेषकर उनके लिए 
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लो झ्ाज संसार के कर्शाघार हैं, परम पवित्र पोप के शब्दों में यह समभने का 
समय नहीं शा गया है कि “परस्पर भय के महँगे और उत्तेजनापूर्ण सम्बन्ध से 
शान्ति नहीं बनी रह सकती १” 

( भारत सरकार के पन्न सूचना विभाग द्वारा प्रचारित विवरण ) 


जीन और शेइक [ १२७ “ 


परिशिष्ट-३ 


.._ भारत और चीन के प्रधान मन्ध्रियों का संयुक्त वक्तव्य 
( २८ जूक, १8९8 ) | 

१--मभारत के गणराज्य के प्रधान और परराष्ट्र मन्त्री महामान्य भरी जवाहर- 
लाल के निमन्त्रण पर चीन के लोकराज्य के प्रधान और परराष्ट्र मन्त्री 
. महामान्य चाउ एन-लाइ दिल्‍ली आए । वे यहाँ तीन दिन ठहरे | इस 
अवधि में दोनों प्रधान मन्त्रियों ने भारत ओर चीन से सम्बन्धित अ्रनेक 
विषयों पर बिंचार-विमश किया। विशेषकर उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया 
में शान्ति स्थापना की सम्भावनाओं और जनेवा सम्पेलन में हिन्द-चीन 
के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई, उस पर बात-चीत की । हिन्द-चीन की स्थिति 
का एशिया और विश्व की शान्ति के लिये बहुत अ्रधिक महत्त्व है और 
दोनों प्रधान मन्त्री इस बात के इच्छुक हैं. कि जनेवा में जो प्रयत्न ह। रहे 
हैं, वे सफल हों। उन दोनों को इस पर संतोष है कि युद्ध-विराम के विषय 
में जनेवा में बातचीत में प्रगति हुई है। उनकी हार्दिक कामना है कि 
निकट भावष्य में ही ये प्रयत्न सफल द्वों और परिणाम स्वरूप इस न्षेत्र की 

राजनीतिक समस्याएँ सुलभ जायें । 


२--दोनों प्रधान मन्त्रियों की बातचीत का उद्देश्य है. कि जनेवा तथा अन्यत्र 
शान्ति स्थापना के लिए जा प्रयत्न हो रहे हैँ उनको जिस प्रकार है| मदद 
पहुँचावें । उनका मुख्य उद्देश्य है कि वे एक दूसरे के दृष्टिकाण को 
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अच्छी तरह समझ लें ताकि आपस में मिल कर तथा श्रन्य देशों के 
सहयोग से वे शान्ति की रक्षा में सहायक हो सके | 


इ--द्वाल ही में भारत ओर चीन में एक समभौता हुश्रा है जिसमें उन्होंने 
दोनों देशों के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रहें इसके लिए कुछ सिद्धांत 
स्थिर किये हैं । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हें :- 
(१) एक दूसरे की प्रभुता का ख्याल रखना ओर उनके राज्यों की सीमाश्रों 
का अश्रतिक्रमण न करना । 
(२) एक दूसरे के प्रति कोई शभ्रुतापूर्ण का न करना । 
(३) एक दुसरे के अन्दरूनी मामलों में कोई दखल न देना | 
(४) एक दुसरे के हितों का ध्यान रखना ओर बराबरी का भाव 
रखना, ओर 
(४) शान्ति और सहयोग से मिलकर रहना । 
द्वोनों प्रधान मंत्रियों ने इन सिद्धान्तों की पुष्टि को और निश्चय किया कि 
एशिया के और संसार के श्रन्य देशों से सम्बन्ध रखने में भी इन्हों सिद्धान्तों 
को लागू किया जाय | यदि यह सिद्धान्त विभिन्‍न देशों के आपसी व्यवद्दार में 
ही नहीं घरन साधारण रूप में अ्नन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी लागू किये जायें 
तो ये शान्ति और सुरक्षा के खिए ठोस आ्राधार बन सकेंगे और श्राज जो भय 
और झआाशंकाएँ फेली हुई हैं, ये भी दूर हो जायेंगी श्रोर सब में भरोसा पैदा 
हो सकेगा । 
इ--प्रधान मन्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया कि एशिया तथा संसार के 
विभिन्‍न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 
स्थाएँ विद्यमान हैं। परन्तु यदि उपयुक्त सिद्धान्त स्वीकार किये जायें 
झौर उन पर आचरण किया जाय ओर कोई देश दूसरे के मामलों में 
दखका न दे तो इन भिन्‍नताओं से शान्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ 
सकती और न कोई झरड़े पैदा हो सकते हैं । यदि प्रत्येक देश को यह 
भरोसा हो जाय कि उस पर कोई आक्रमण न करेगा और उसकी प्रभुता 
तथा राज्य को सीसाएँ सुरक्षित रहेंगी तो विभिन्‍न देशों के बीच में 
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मित्रता और सहयोग रह सकता है। इससे संसार में जो तनातनी है वह 
कम हो जायगी और शान्ति के लिए. वातावरण बन सकेगा | 


५---विशेषकर प्रधान मन्त्रियों को आशा है कि ये सिद्धान्त हिन्द-चीन की: 
समस्या को हल करने में लागू किये जायेंगे। हिन्द-चीन में जो राज- 
नीतिक समभौता हो उसका उद्द श्य ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना होनी 
चाहिये जिनमें एकता और लोकतन्त्र हो और जिनका उपयोग किसी 
ग्राक्रमणकारी उद्देश्य के लिए न हो श्रोर जिनमें कोई विदेशी शक्ति 
दखल न दे सके। इससे इन देशों में श्रात्म-विश्वास पैदा होगा श्रोर उनमें 
तथा उनके पड़ोसियों के बीच मित्रता कायम हो सकेगी । उपयुक्त सिद्धान्तों 
को मानने से एक शान्ति का ज्षेत्र स्थापित हो सकेगा जिसका परिस्थितियों 
के अनुसार विस्तार किया जा सकेगा और इस प्रकार युद्ध की सम्मावनाश्रों 
को घटाया जा सकेगा और सारे संसार में शांति के पक्ष को मजबूत 
किया सा सकेगा | 


६--प्रधान मन्त्रियों ने चीन ओर भारत की मित्रता में अपना विश्वास प्रकट 
किया जिससे विश्व शान्ति में सहायता मिलेगी और इन दोनों देशों तथा. 
एशिया के श्रन्य देशों के शांतिमय बिकास में भी सदद मिलेगी | 

७--इस बातचीत का उद्देश्य एशिया की समस्याञ्रों को और श्रच्छी तरह 
समभाना ओर दुनिया के अ्रन्य देशों के साथ मिल कर इनको और इन 
प्रकार की अन्य समस्यात्रों को सुलफाना तथा इसके लिये शांति और 
सहयोग से मिल कर काम करना है | 

प्र--दोनों प्रधान मंत्री सहमत हैं कि उनके दोनों देशों में निकट संपकी रहे 
ताकि दोनों में पूरा समझौता बना रहे'। उन्हें आपस में मिलने का और 
खुलकर विचार-विनिमय करने का जो मौका मिला उसे वे बहुत मुल्यबान्‌ 
समभते हैं जिससे वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सके और शान्ति 
के प्रयघन मिलकर कर सकेंगे | द 
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